
अर्थशास्त्र” 

अध्ययन 

पी-एच.डी. (अर्थशास्त्र) की उपाधि हेतु 

. ॥ निर्देशिका :- हल .. शोधार्थी 
॥ डॉ0 (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव. ... विनीता तिवारी 
.॥ रीडर (अर्थशास्त्र विभाग) 

॥ श्री अग्रसेन महाविद्यालय 
मझऊरानीपुर, झाँसी 



प्रमाणित किया जाता है कि विनीता 

तिवारी मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 

द्वारा अर्थशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि छेतु “प्राथमिक 

शिक्षा का जअर्थशास्त्र*- जनपद झाँसी के सनन््दर्श विशेष में 

एक आर्थिक अध्ययन, नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रहीं 

हैं । यह शोध प्रबंध विनीता तिवारी का अपना मौलिक 

प्रयास है,एवं इन्होंने विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप 

उपस्थित रहकर यह शोध कार्य पूर्ण किया है। 

दिनांक *- 

व 

डॉ0 (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव 

शोध निर्देशिका 
रीडर (अर्थशास्त्र विभाग) 
श्री अग्रसेन महाविद्यालय 
मऊरानीपुर, झाँसी (उ.प्र. 
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सा विद्या या विमुक्तयेः आध्यात्मिक अर्थ में 

तो विद्या मोक्ष का साधन है, किन्तु भौतिक जगत में, व्यावहारिक 

जीवन में विद्या समस्त दुःखों से त्राण अर्थात् मुक्ति दिलाती है। 

खुशिक्षित और आधुनिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही अच्छे रोजगार के 

अवसर पाते हैं। अपने दैनिक जीवन की अनेक व्यावहारिक 

समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, स्वतंत्र और स्वावलंबी बन 

सकते हैं। जीवन को सुसंस्कृत एवं विवेकशील बनाने में शिक्षा का 

महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय मनीषा में “असतो व्मा 

ज्योतिर्णगममय” की जो कामना की गई है, वह अशिक्षा के अंधकार 

से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाने की कल्पना ही है। शिक्षा 

ज्ञान और प्रकाश, तर्क और बोद्धिक विकास के वातायन खोलती 

है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक 

परिवर्तन का आधार और आर्थिक उन्नति का एक सशकक्त साधन 

है। यह हमें मनुष्यता, सहिष्णुता, नैतिकता और बंधुत्व का पाठ 

पढ़ाती है। एक नया उन्नत और योग्य मनुष्य बनाती है। 

आधुनिक समय में देश के विकास के सोपान चढ्क पूर्ण विकसित 

करने का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब. तक 

कि देश के सभी नागरिक साक्षर नहीं हो जाते। इस _ तथ्य का 

ज्ञान राष्ट्रनिर्माताओं को था। तभी तो संविधान की रचना करते 

समय उन्होंने राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में. सबके लिए 

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया और स्वतंत्रता 

प्राप्ति के दस वर्षो के भीतर 44 वर्ष तक की आयु के सभी 

बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा। किन्तु आज 

भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। आज भी देश की 30 

करोड़ से भी अधिक की आबादी शिक्षा के आलोक से वंचित है।. 

इनमें से अधिकांश वे लोग हैं, जो विपन्न और साधनडीन हैं। 



माननीय उच्चतम न्यायालय(50) ने सरकार को उच्च 

शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण हेतु 

सीटें बढ़ाने के संदर्भ में किए जाने वाले व्यय को रोकने की 

सलाह देते हुए कहा “बिना भूतल के सीधे दूसरी मंजिल पर कैसे 

चढ़ा जा सकता है, सीटें बढ़ाने के बजाय प्राथमिक शिक्षा में धन 

लगाना चाहिए।” दिनांक 27 सितंबर 2007 को उच्चतम 

न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी वर्तमान समय में भी 

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट 

करती है।. क् 

“प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र”- जनपद झाँसी के संदर्भ 

विशेष में एक आर्थिक अध्ययन, विषय पर पी-एच.डी. उपाधि हेतु 

जब शोध कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, तो उसमें “प्राथमिक शिक्षा? 

के स्थान पर “प्रारम्भिक शिक्षा? शब्द का प्रयोग किया गया था। 

शोध कार्ययोजना में कुछ आपत्तियों के निवारण छेतु निर्देश दिए 

गये थे। उन आपत्तियों के निवारण के साथ जब पुनः अध्ययन 

योजना प्रस्तुत की गई तो “प्रारम्भिकः के स्थान पर “प्राथमिक? 

शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि जब 

इस विषय पर शोध प्रारंभ किया गया तो अनेक विद्धतजनों का 

मानना था कि “प्रारम्भिक शिक्षा) शब्द से आशय कक्षा ॥ से पूर्व: क् 

की शिक्षा से है, किन्तु 'शोधार्थी का उद्देश्य तो सर्वशिक्षा से. 

संबंधित विषय से था। अर्थात् कक्षा ॥ से कक्षा 8. तक की 

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा की समाजार्थिक उपादेयता क् 

बताना और उसके लिए किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करना 

था। अध्ययन के दौरान इस भ्रम का पूरी तरह निवारण हो ग़या 

यह स्पष्ट हो गया कि प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, बुनियादी 

शिक्षा, सर्वशिक्षा सभी से एक ही आशय है,वह यह कि कक्षा ॥से 

कक्षा 8 तक की शिक्षा। 

जनसाधारण में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता: 

को देखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध प्रबंध में झाँसी जनपद में. 



संचालित शिक्षा प्रसार योजनाओं की विशद् समीक्षा की है। 

वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान की सफलता का मूल्यांकन -तभी 

किया जा सकता है,जब हम यूक्ष्म इकाइयों के कार्य निष्पादन की 

समीक्षा करें। क्योंकि यूक्ष्म इकाइयों का योग ही व्यापक या 

समग्र होता है। यूक्ष्म इकाइयों का गहन अध्ययन ही क् 

परियोजनाओं का सफल मूल्यांकन कर सकता है और विकास हेतु 
योजनाओं के निर्माण में दिशा निर्देश दे सकता छा क् 

जनपद में शत्-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर्ण 

की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान के माध्यम से 

जनपद झाँसी में निरक्षता और अशिक्षा को दूर करने हेतु 

स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षा विभाग के 

अधिकारियों, नौकरशाहों एवं जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने 

का प्रयास करना मेरा हेतु रहा है। 

उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन सर्वथा मौलिक और क् 

नवीन प्रयास है, साथ ही अध्ययन उद्देश्यों को पूरा करने के 

लिए पूर्णतः प्रासंगिक और सामाजिक भी है। समाज विज्ञान की 

किसी भी विधा या शाखा का अध्ययन समाज के संदर्भ में ही 

औचित्यपूर्ण होता है। क् 

प्रस्तुत शोध प्रबंध के सात अध्याय हमारे लक्ष्य 

के मार्ग के मील के पत्थर हैं जो अध्ययन अभीष्ट को पाने में 

एक के बाद एक क्रमशः शोधार्थी को उत्साहित करते रहे हैं। 

> शोध के प्रथम अध्याय में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते. 

हुए उसके हर पहलू को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है,साथ 

ही सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की आवश्यकता 

को बताया गया है। 

प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में जनपद झाँसी का क् 

परिचय दिया गया है। विशेष रूप से जनपद का शैक्षिक 

परिचय प्रस्तुत किया गया है। 



प्रथम अध्याय के तृतीय भाग में अध्ययन विधि की 

प्रस्तुति है। क् 

2 द्वितीय अध्याय में प्राथमिक शिक्षा पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त 

प्रो. अमर्त्य सेन के विचारों को प्रस्तुत किया गया हेै। प्रो. 

सेन,गुन्जार मिर्डल के बाद दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एशिया 

महाद्वीप के देशों की गरीबी और भ्रुखमरी के कारणों की खोज 

करने का प्रयास किया है और वंचना तथा अभाव के लिए 

“अनाधिकारिता? को - जिम्मेदार ठहराया है। अनाधिकारिता की 

भावना को दूर करने के लिए शिक्षा, वह भी जनसाधारण की 

शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है। 

> अध्ययन के तृतीय अध्याय में जनपद में प्राथमिक शिक्षा की 

स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया गया है। जिसमें 

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, शिक्षक छात्र अनुपात, निजी 

और सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा उपादानों ,और 

.. संसाधनों की उपलब्धता का वर्णन किया गया है। 

> चतुर्थ अध्याय में महिला साक्षता और जनपद में महिला 

साक्षरता का महत्व, जनपद में उसकी स्थिति का विश्लेषण क् 

किया गया है। महिला साक्षरता पर अलग से अध्याय प्रस्तुत 

करने का कारण यह है कि कुल आबादी में आधी संख्या 

महिलाओं की होती है जबकि शिक्षा में इन्हें सर्वथा वंचित रखा 

जाता है। समाज के विकास की प्रक्रिया मेँ, प्रारंभ में कार्यो. 

के बंटवारे में स्त्री को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं 

समझी गई, शायद इसलिए कि उन्हें घरेलू कार्य करनें हैं, 

किन्तु आज स्त्री शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। फिर भी पुरुष 

प्रधान मानसिकता, सामंती प्रवृत्ति स्त्री शिक्षा के मार्ग मेँ 

बाधक है। कु लक कं क् 

> शोध के पांचवे अध्याय में प्राथमिक शिक्षा पर समय-समय पर 

_ नवीनीकूत सरकारी नीतियों का विशद् वर्णन है। निःशुल्क और 

अनिवार्य शिक्षा बिल सन् 2004 से पूर्व की शिक्षा नीतियों. 



को समयानुरुप पांच कालों में बॉठा गया है ओर सर्वशिक्षा 

अभियान की विशद् व्याख्या की गई है। 

> छठवें अध्याय में जनपद में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिकताओं 

का निर्धरण किया गया और उनसे संबंधित कठिनाइयों को 

प्रस्तुत किया गया। क् 

> सप्तम् अर्थात् अंतिम अध्याय में निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत 

किए गए हैं। 

प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मुझे शिक्षा मंत्रालय 

भारत सरकार के अनेक अधिकारी गरणों का महत्वपूर्ण सहयोग 

प्राप्त छुआ है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के अनेक महानुभावों ने 

शोध संबंधी सामग्री एकत्र करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया 

है। जनपद झाँसी के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने 

अपेक्षित सूचनायें एकत्रित करने में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान 

किया है। जनपद के समस्त आठ विकासखंड से चयनित ब्यादर्श 

ग्राम के “प्रधानों?, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और स्थानीय 

ग्रामवासियों ने जो सहयोग प्रदान किया है, उसे मैं कभी भूल 
नहीं सकती। मैं समस्त अधिकारीगण एवं सहयोगी महानुभावों के 

प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शब्दों का चयन नहीं कश पा 

रही हूँ। क् 

शोध निर्देशिका डॉ0 (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव रीडर 

(अर्थशास्त्र विभाग) श्री अग्रसेन महाविद्यालय मऊडरानीपुर, झाँसी 

(उ.प्र) की मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनके सतत मार्गदर्शन के 

विना इस शोध कार्य की पूर्णता की कल्पना करना असंभव लगता 
_था। उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन् अर्पित है। क् ः 

आदरणीय डॉ. धीरेंन्द्र वर्मा अध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग) 

ब्ुन्देलखंड महाविद्यालय झाँसी, डॉ. सतीश कुमार तिपाठी अध्यक्ष 

(अर्थशास्त्र विभाग)पण्डित जे.ए. कालेज बांदा,लखनऊ विश्वविद्यालय के 

के प्रो. डॉ मोहम्मद मुजम्मिल एवं अन्य विद्धतजरनों की हृदय से 

आभारी हूँ, जिन्होंने विषय की जानकारी एवं विषय सामग्री 



उपलब्ध कराकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से मुझे सहयोग दिया। 

इन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया। इनकी कृपा से आज मैं शोध 

प्रबंध प्रस्तुत कर पा रही हूँ। 

ब्ुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 

तथा अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर के पुस्तकालरयों से 

यथायोग्य सहयोग मिला है। इन सब के प्रबंध महानुभावों को मैं 

धन्यवाद देती हूँ। क् 

में अपने माता-पिता, ज्येष्ठ क्राता एवं गुरुजनों को 

अ्रद्धापूर्ण नमन करती हूँ। जिनका आर्शीवाद संदैव मुझ पर रहा। क् 

अंत में, मैं ईश्वर को श्रद्धा नमन करती हूँ जिसकी असीम 

कृपा से यह शोध कार्य पूर्ण हो सका है। 

धार्थी . सा हू शोधार्थी (ता से गैशे 
विनीता तिवारी 



प्र॒ष्ठ संख्य 

-.27 

महत्व, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन 

परिचय 

> अध्ययन विधि 

क् *९* अध्ययन के उद्देश्य क् 

** अध्ययन विधि 

९५० अध्ययन की सीमाएंँ 

| द्वितीय अध्याय 2228-68 

2, प्राथमिक शिक्षा पर अमर्त्य सेन के विचार 

तृतीय अध्याय 59-92 

3, जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क् 
+ 

» प्राइमरी स्कूल की संख्या 

 > शिक्षक छात्र का अनुपात 

और सरकारी क्षेत्र के विद्यालय 

> विद्यालयों में शिक्षा उपादानों और संसाधनों की 



4. जनपद में महिला साक्षरता 

पंचम् अध्याय क् क् 806-74 5 
5. प्राथमिक शिक्षा और सरकारी नीति 
> सन 2004 से पूर्व की शिक्षा नीतियाँ 

> नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल सन 2004 की 
समीक्षा 

? प्राथमिक शिक्षा और राजकीय व्यय 

| षष्ठम् अध्याय .._ ॥46-787 
6. प्राथमिकताएं एवं चुनौतियां | 

|सप्तम् अध्याय 787-789 
| 7. निष्कर्ष और सुझाव 

परिशिष्ट- 
9» मानचित्र- विकासखंडवार क् कह 

>' प्रश्नावली 

> जिला- प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड-झआँसी जनपद, 

वर्ष 2004-0 5 

> शब्द संक्षेप 

> संदर्भ ग्रन्थ 

> सारणी अनुक्रम 





शिक्षा का महत्व 

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम 

प्राथमिकता की वस्तु है। यह प्रथम सीढ़ी है, जिसे प्राप्त करके ही 
राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। यह शिक्षा 
राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय विचारधारा 
एवं चारित्रिक निर्माण की कुँजी है। यह मानव विकास के समस्त 
उपादानों में सर्वोत्तम है। यह मानव मात्र के विकास का मरार्म 
प्रशस्त करती है। यह निर्विवाद तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा 
में ही राष्ट्रीय प्रगति निहित है। प्राथमिक शिक्षा का पतन राष्ट्रीय 
पतन का संकेतक है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान के लिये. ड्स 
स्तर पर ध्यान देना अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद का उद्बोधन इस 
संदर्भ में अत्याधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है- “मेरे विचार से 
जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के 
कारणों में से एक है। सारी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी 
जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार भलीभाौँति शिक्षित 
नहीं कर लिया जाएगा।* 

सामान्यतया प्राथमिक शिक्षा का अर्थ | कक्षा 
॥ से 4 या 5 तक की शिक्षा से लगाया जाता है जिसमें बच्चों को 
37 अर्थात पढ़ना, लिखना और हिसाब लगाना सिखाया जाता है। 
यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। शिक्षा का वास्तविक स्वरुप इससे 

. भिन्न है। शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन 
._ लाना है। शिक्षा हमारा सर्वागीण विकास करती है और हमारे जीवन 

को अधिक सरल, सेवामय, विनम्र तथा शांत बनाती है। शिक्षा द्वारा 
आरंभ से ही बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने की चेष्टा की 

. जाती है, जिससे कि वे कुशल नागरिक बनकर समाज व देश की 
अनिवार्यता देश की सभ्यता 

शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल 
अपेक्षित है।... 

रथ 



प्राथमिक शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर शिक्षा के भव्य एवं 

सुद्ृक भवन का निर्माण किया जाता है।. 

प्राथमिक शिक्षा पर विवेचन करते हुए यह 

आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों तथा दूसरे शब्दों में बड़ों की 

जिम्मेदारी पर भी संक्षेप में चर्चा की जाये। 

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 7989 को 

बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गयी। इस घोषणा पत्र में 

अनुच्छेद हैं। 
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अनुच्छेद 27 के अनुसार इस समझौते में शामिल देश, 

बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं, और समान अवसर 

के आधार पर इस अधिकार को उपलब्ध कराने में निरंतर प्रगति के 

लिये निम्नानुसार प्रयासरत हैं:- 

]. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सभी बच्चों को निःशुल्क 

शिक्षा उपलब्ध कराना। 

2. सभी बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना और दिशा 

निर्देश निःशुल्क उपलब्ध तथा सुलभ कराना। 

3. स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा 

पढ़ाई के बीच में ही बच्चों के स्कूल छूट जाने की दर को 

कम करना । क् 

4. यह सुनिश्चित करने का उपाय करना कि स्कूल में अनुशासन 

लागू करने के तरीके बच्चे की मानवीय गरिमा के अनुकूल 

हों। 

भारत में विगत डेढ. दशक से संचालित शिक्षा 
नीतियां- क्रमशः वर्ष 992, 2000, और सर्व शिक्षा अभियान 

2004 यूनीसेफ की नीतियों से ही प्रेरित है। बच्चों की खुशहाली 

और अधिकारों को दिलाने के लिये समाज के विभिन्न वर्गों के क्या 

दायित्व होंगे इसे पृष्ठ (3) में चित्रित रेखाचित्र. (बच्चों के 

 अधिकार-बडड़ों के कर्तव्य) से भलीभाँति समझा जा सकता हैः- 

कक अल कक ज को जज कक के ॥ हक 



बुनियादी सेवायें संगठन सामाजिक 
और प्रबंध सुरक्षा अभि दादा बाल अधिकार 

तथा बुनियादी हक 
बच्चों व महिलाओं 
के लिये स्वास्थ्य 
देखरेख क् 

भोजना।.. जीवनस्तर तक पहुँच। | 
आवास एवं आअ्रया [. श्चित 2 ठेर तरह के शोषण 

बुनियादी शिक्षा | कीजिए व जज तथा दुर्व्यवहार [वहार 

स्वच्छ वातावरण | 

सुर्यक्षेत पेयजल | 

स्वास्थ्य तथा समुचित. 

४७३४४ शिक्षा,बाल देखरेख 
तथा विकास तक 

व्यवहार सामाजिक. सामुदायिक कार्यवाही, 
. व्यवस्थाओं तथा 'पैरवी,सकारात्मक 
सामाजिक सांस्कृतिक कार्यवाही तथा | 

_ प्रचलरों के पैटर्न सामाजिक गोलबंदी 

> आहार दिये जाने के. सार्वजनिक शिक्षा व |. 
प्रचलन | जागरुकता। .. द 

| > सफाई । क् निगरानी तथा 
> स्वास्थ्य की कामना : जबाबदेडी सुनिश्ि । 

स्वशासन यु 



प्राथमिक स्तर पर बच्चों का विकास : विकासात्मक वक्ष 

० के का अधिकार 
विकास के लिए बराबर अवसर 

सांस्कृतिक पहचान का आदर ' 

( 
सूचना, ) 

/ को स्वतंत्रता... 

2७ए- ० 
खेल, आर्ट तथा अन्य 

क्रियात्मक गतिविधियाँ 

वातावरण 

शिक्षा जीवन स्तर . 

री 

शांति हथियारों के झगड़ों में बचाव 

विकास गधा हम इक न गन का 

व्यापक बचाव 

का ॥धिकार 

संतुलित बिकास 

का अधिकार 

बचपन का अधिकार 

आधारभूत आवश्यकताओं 

को पूर्ति का अधिकार 

संरक्षण 



अप 

बच्चों की खुशहाली अनेक मोर्चों पर सार्वजनिक 

कार्यवाही पर निर्भर करती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा का विशेष 

€ | | * | | 0॥ | 
रू 

५-3० 2९4०५५३४५५० जप ८> 

ल्ब४७४&+ पे 

रा 

20020 

रा. 

प्राथमिक शिक्षा का बालक तथा समाज के जीवन में 
शेष महत्व है। इस अवस्था पर बालक के विकास की नींव पड़ती 

नींव जितनी सुद्ृक होगी उतना सुद्ृक़ विकास होगा। अतः ड्स 
अवस्था में उद्देश्यों का उचित कंग से निर्धारण करना तथा उनकी पूर्ति क् 

लिये भरसक प्रयास करना आवश्यक है। भारत में प्राथमिक. | 
कक्षा के निर्धारित उद्देश्य उसके महत्व का 

मूलतः ये उद्देश्य 



2. सीखने के आधारभूत तत्वों की जानकारी देना | 
3. बच्चों के भौतिक, मानसिक सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, 

आध्यात्मिक तथा सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके 
व्यक्तित्व का समेकित विकास करना | 

4. बालकों को स्वस्थ नागरिकता के लिये तैयार करना । 
5. बालकों में राष्ट्रीय भावना वना जाग्रत करना। 

प्रति आदर तथा स्नेह जाग्रत करना । 
+. बालकों में कर्तव्यनिष्ठा के भावों का विकास करना | 
8. बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना | 
9. बालकों में श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना | 
0. बालकों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्रदान करना | 
. बालकों का जनसंख्या संबंधी ज्ञान; बढ़ाना | 
2. भाईचारे की भावना का विकास करना | 
3. अन्तर्राष्ट्रीय भावों का विकास करना। 
4. बालकों में सभी धर्मों के प्रति समभाव विकसित करना | 
[5. उपयुक्त क्रियाओं तथा अनुभवों के प्रावधानों द्वारा बच्चों को उच्च च्चः 

जीवन के लिये तैयार करना | द 
“प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, 

बेसिक शिक्षा, बेसिक तालीम, नई _तालीम बुनियादी शिक्षा, 
आधारक्ष्त थिक्षा- ये सभी पर्यायवाची शब्द है। इन सभी का सुख्यतः 
एक ही अर्थ है। यद्यपि लेखकों, समितियों एवं आयोगों ने विभिन्न | 
शब्दावली का प्रयोग किया है/*- जे. सी. अग्रवाल क् 

मौटे तौर पर यह शिक्षा स्तर साविधिक अथवा नियमित शिक्षा 
का प्रथम सोपान है, जिसमें बच्चों के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशलों 
तथा अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है। मनोवैज्ञानिक 

 अनुसंधानों से पता चलता है कि पाँच वर्ष पूर्ण करने पर बच्चे की 

' जे.सी. अग्रवाल; भारत में प्राथमिक शिक्षा प.22 शैक्षिक विषयों पर र सशक्त प्रब॒ुद्ध लेखन के लिए सुपरिचित श्री अग्रवाल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में शिक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा सलाहकार, दिल्ली घुलिस उप शिक्षा निदेशक आदि पर्दों पर रहे हैं। 

- बालकों में देश की स्वस्थ परंपराओं और सांस्कृतिक विकास के. 
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वाक् शक्ति, सनायविक विकास, ध्यान केन्द्रित करने, स्कूल संबंधों 

को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः यह शिक्षा. 

पाँच वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही प्रारंभ होती है और आठ 

वर्षो तक अर्थात् चौदह वर्ष की आयु तक दी जाती है। भारत के. 

कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का कार्यकाल 7 वर्ष भी है। यह 

चरण शिशु शिक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बीच का कार्यक्रम 

है। क् क् 

बुनियादी शिक्षा में, जिसका यसूतज्रपात गाँधीजी ने 4937 में 

किया, इस स्तर के सात वर्ष अर्थात सात वर्ष से चौदह वर्ष 

निर्धारित किये । 

944 में प्रस्तुत की गयी सार्जेट रिपोर्ट में प्राथमिक 

शिक्षा दो स्तरों में विभाजित की गई- प्रथम जूनियर बेसिक,. कक्षा 

॥से 5 (6 से 44 वर्ष) तक तथा द्वितीय सीनियर बेसिक, कक्षा 6 

से 8 (। से 44 वर्ष) तक। 

।950 में बने भारत के संविधान में प्रारंभिक अथवा 

प्राथमिक शिक्षा आदि शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। इसके 

अनुसार- _सभी बालक-बालिकाओं के लिये चौदड वर्ष की आयु पूरी 

करने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा" अनिवार्य शिक्षा” देने की बात कही गयी 

जी 

।952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्राइमरी 

अथवा जूनियर शिक्षा का समय चार अथवा पाँच वर्ष बताया तथा 

माध्यमिक अथवा सीनियर बेसिक का तीन वर्ष । क् 

शिक्षा आयोग (4964-6 5) ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के 

काँचे की इस प्रकार संस्तुति की- (क) चार या पाँच वर्ष का निम्न 

प्राथमिक स्तर। प्राथमिक अवस्था सात से आठ वर्ष तक हो सकने 

. की मान्यता दी। 

968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चौदह वर्ष तक की आयु 

के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 
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की चर्चा की गई। इसमें प्राथमिक शिक्षा आदि किसी भी शब्द का 

प्रयोग नहीं किया गया है। 

।977 में गठित पुनरीक्षण समिति ने प्राथमिक शिक्षा का 

कार्यक्रम कक्षा | से 7 या 8 तक बताया।.. 
986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शब्द का प्रयोग 

करते डुए कहा कि पढ़ाई के लिए हर बच्चे का नामांकन होना 

चाहिए और चौदह वर्ष की आयु तक उसे अनिवार्य शिक्षा मिलनी 

चाहिए । क् 

राममूर्ति शिक्षा समिति 4990 के अनुसार- प्राथमिक शिक्षा 

दो भागों में बांठी जा सकती है (क) प्राथमिक स्तर- कक्षा ॥ से 5 

तक (ब) उच्च प्राथमिक स्तर- कक्षा 6 से 8 तक। 

हा वर्ष 2000 से संपूर्ण भारत में एक साथ संचालित सर्व 

.... शिक्षा अभियान में भी प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 4 से 5 तक) तथा 

उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा. 6 से 8 तक) को प्रारंभिक शिक्षा में 

सम्मिलत किया गया है, जिसे 6 से ॥4 वर्ष की आयु में पूरा 

किया जाना है। 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 6 से ॥4 वर्ष की 

आयु तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे 

प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा आदि अनेक नामों से जाना जा 

सकता है किन्तु सभी का सार संक्षेप कक्षा ॥ से 8 तक की शिक्षा 

से ही है। शिक्षा के सार्वजनीकरण या सार्वभीमिकता की संकल्पना 

भारत में बहुत प्राचीन है। समय के साथ-साथ इसका अर्थ, 

उपयोगिता और उद्देश्य बदलते रहे। इस अर्थ में शिक्षा सामाजिक 

परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। जे. पी. नाइक के शब्दों में- 

“शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशकक्त माध्यम बनाने तथा 

इसे राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है / शिक्षा को 

भारत के जनसाधारण के. उस वर्ग की ओर उन्डयुख करना है, जो 

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ताकि उनमें. 

॥| 
|| 

है| 

ऐः | 

|; 
है ! 



आत्म चेतना जाग्रत हो और उनकी उत्पादक क्षमतार्ये प्रस्फुटित 
डोकर; उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रुप से सहभकागी बनने 

योग्य बनाया जा सके/ * 

योजना आयोग के सदस्य एस. चक्रवर्ती का कथन है- 

“सामाजिक उुनर्निर्माण करने की दृष्टि से, जिसके लिए देश की 
प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजननीकरण की समस्या का 
नि:संदेह निर्णायक महत्व है /” क् 

.. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रक्रिया के तीन 

सोपानों का उल्लेख किया जा सकता है। ये सोपान एक दूसरे से 

श्रैंखलाबद्ध है। इनको "*सार्वत्रिक प्रावधान? (॥#एल5०| 0छंगंण) के नाम 

से जाना जाता है। प्रथम सोपान में- प्रत्येक बालक को उसके घर 

से कम दूरी की पाठशाला की व्यवस्था की जाए। दूसरे सोपान में 

सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाए और तीसरे सोपान में 

जिन बच्चों ने स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, वे प्राथमिक शिक्षा 

समाप्त किए बिना स्कूल न छोड़ें । 

वर्तमान समय में व्यक्ति को अपने जीवन यापन में अनेक 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 

।986 के अनुसार- “आज भारत राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि से ऐसे 

दौरा से गुजर रहा है, जिसमें परंपरागत मूल्यों के ह्याम का खतरा 

पैदा हो गया ही और समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र तथा 

नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर बाधायें आ रही है................. 

-------.. वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य है- सामनिक 

वातावरण तथा जन्म के संयोग से उत्पन्न यूर्वाग्रहों एवं कुण्ठाओं को. 

समाप्त करना /” 

जे. पी. नाइक; क् एलीमेंन्द्री एजूकेशन इन इण्ठिया- अ प्रामिस टू कीप - पृ. 4 
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जपनद झाँसी में शिक्षा का. विस्तार करने और उसका क् 

सामाजिक-आर्थिक महत्व समझाने के प्रयास में, प्रस्तुत शोध में जब क् 

कार्य योजना के अनुसार 200 अभिभावकों का 'शिक्षा के महत्व” के... 

सम्बन्ध में विचार जानने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से | 

साक्षात्कार लिया गया तो शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में 

निम्नलिखित तथ्य सामने आए:- 

सारणी: (.4 ) 
शिक्षा का महत्व 

क्रञ।!|_._._....._ कारण.  असंख्या प्रतिशत 
। |साफ,सफाई और स्वास्थ्य 4.2 2] 

बैंकिंग,बीमा सम्बन्धी कार्यो को सम्पन्न कर 
पाना क् 
स्वरोजगार में सहायता 

सरकारी नीतियों और योजनाओं के विषय में 
जानकारी होना 
अपने सामाजिक अधिकारों और दायित्वों से 
परिचित होना द 
किसी विषय में जानकारी प्राप्त कर स्वर 
लाभान्वित होना और दूसरों को लाभ 

ह.......4# 

सारणी 4.4 से स्पष्ट है कि 200 न्यादर्श व्यक्तियों को भी 

शिक्षा का बहुआयामी महत्व का ज्ञान नहीं है। विकास की सरकारी 

नीतियाँ विफल ही इसलिए होती हैं कि व्यक्ति सशिक्षित नहीं डोते। 

अधिकाँश व्यक्तियों का मानना है कि पढ़ लिखकर नौकरी ही की 

| या स्वरोजगार में शिक्षा का क्या काम? जहाँ 

तक बात सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों की है तो बहुत कम १3 

लोग डी इस शिक्षा से संबंध स्थापित कर पाए। उपरोक्त | 
अंपद्नमानक 

2लपायता कराया वन प तप अप धदापर< 2 बाद: 

]0 
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शिक्षा और सामाजिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन 
व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में 

रहकर ही अपना विकास करता है एवं अपनी आवश्यकताओं पूरा 
करता है। उसकी उन्नति समाज में रहकर ही सम्भव है। शिक्षाविद् 
ठी रेमाण्ठ के अनुसार- *समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है।”* 
समाजवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य अपने लिए नहीं वरन् अपने 
देश और राज्य के लिए जन्म लेता है। 

शिक्षा का उद्देश्य केवल वैयक्तिक होने पर समाज की उपेक्षा 
होती है और केवल सामाजिक होने पर व्यक्ति का महत्व कंम 
जाता है। जान ड्यूबी का कहना है- “विद्यालय मुख्यतः एक 
सामाजिक संस्था है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। 

शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए है। व्यक्ति और समाज 
एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वार्थवादिता से 

व्यक्ति पूर्णतया संतोष प्राप्त नहीं कर सकता।. व्यक्ति और समाज 
एक दूसरे पर आश्वित हैं। व्यक्ति समाज की अमूल्य संपत्ति है तथा 
समाज में ही रहकर व्यक्ति सुख व संतोष प्राप्त कर सकता है। 
समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति समाज के 
विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज के विकास के 
द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 
निदेशक प्रो. रईस अहमद रईस के शब्दों में- “व्यक्ति के क् डितों तथा राष्ट्रीय 
या सामाजिक आकांक्षाओं में परस्पर बिल्कुल व्सरिध नहीं हैः यह 
विचार अनेक भारतीय दार्शनिकों का है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
यही विचार हमारी वर्तमान _संकल्पना का. मूलाधार है, जिसके 



शिक्षा व्यक्ति के विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन 

का भी साधन है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों में फूट डालने वाली 

संकीर्ण प्रवृत्तियों जैसे- जातीयता, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि के 

स्थान पर बालकों में राष्ट्रीय. एकता, प्रजातंत्र, समाजवाद, 

धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के 

द्वारा ही उन्हें स्वार्थ रहित होकर समाज तथा देश के कल्याण के 

लिए कार्य करना सिखाया जा सकता है। शैक्षिक प्रयासों के द्वाया ही 

बालकों को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे वर्तमान समाज 

के “कलंकों? को धोकर समाज को उनसे मुक्ति दिला सकें। परख्पर 

हितों का सामंजस्य किये बिना हम उत्पादन में. वृद्धि नहीं कर सकते 

ह्वँ। 

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 4964-66 ने अपनी पिपोर्ट में स्पष्ट . क् 

किया है- भारतीय समाज में निर्धनता का निवारण करने तथा उसे 

अभाव से मुक्ति दिलाने के लिये मानवीय ज्ञान तथा दृष्टिकोण में 

गंभीर परिवर्तन करने होंगे। यदि ये परिवर्तन बिना हिंसक क्रांति के 

करने हैं तो केवल एक डी साधन प्रयुक्त किया जा सकता है, और 

. वह है- शिक्षा। दूसरे अभिकरण भी परिवर्तन करने में सहायक हो 

सकते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ही वह साधन है, जो 

कि सब लोगों तक पहुँच सकती है।. अन्य शब्दों में शिक्षा ही 

सामाजिक परिवर्तन का एक मात्र साधन है। 

सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही परंपरागत अनुपयोगी जीवन की 

स्वीकृत विधाओं को त्याग कर युग की माँग के अनुरुप नवीन 

विचारधारा को अपनाया जाता है। उपरोक्त परिवर्तन के कारकों के 

प्रभाव स्वरूप नवीन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जनमानस 

सामाजिक परिवर्तन समाज की गतिशीलता को बनाये रखता है. जो 

. राष्ट्रीय विकास में गति लाने, जनतांत्रिक जीवन शैली अपनाने तथा 

लोगों के नैतिक उत्थान में ही सामाजिक परिवर्तन की 

बनता है तथा उसके लिये प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। 

प्रगति का परिचायक है। लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाने. 
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प्रभावोत्पादकता निहित है। आधुनिकीकरण एवं औद्योगीकरण की. 

एकांगी एवं अनियंत्रित प्रगति के कारण विकसित पाश्चात्य देशों में 

जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण अनेक सामाजिक 

समस्याओं को जन्म मिला है। स्थिति एवं परिवर्तन की यह दशा 

हमारे देश के अनुकूल नहीं है। हमें सामाजिक परिवर्तन की ऐसी 

दिशा चाहिए जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक विचारों का समन्वय 

कर सके। कोठारी शिक्षा आयोग के शब्दों में- “इसमें संदेह नहीं कि 

यूरोप का सबसे बड़ा योगदान वैज्ञानिक क्रांति है। यदि विश्वास और 

क्रिया के स॒जनात्मक समन्वय विज्ञान और अलिसा सहयोग करे तो 

मानवता, सप्रयोजनता, समद्धि और आध्यात्मिक अन्तर्द्वष्टि के एक नए 

स्तर को प्राप्त कर सकेगी। * क् 

मानव मस्तिष्क स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। मानव 

मस्तिष्क की काल्पनिक शक्ति विलक्षण होती हढै। मानव विचार की 

गति प्रकाश की गति से भी तीव्र होती है। लेकिन मानसिक 

अभिवृत्तियाँ बड़ी धीरे-धीरे बदलती हैं। समाज में परिवर्तन लाने के 

लिये ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे 

समाज का अति निकट का संपर्क हो। शिक्षक समाज में अग्रणी 

_ स्थान रखते हैं। प्रो. देवकीनंदन प्रसाद यादव ने एक स्थान पर अपने 

भाषण में कहा है- “प्राथमिक शिक्षक राष्ट्र के ऐसे राजदूत हैं; जो 

प्रत्येक गांव में रहते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से 

सामाजिक विकास की गति को तेज करना है। इनके परिश्रम और 

सहयोग के बगैर भारत में समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता- जो 

हमारे संविधान में निहित है, प्राप्त नर्हीं हो सकते। यह सर्वथा 

असंभव है कि बगैर इन शिक्षकों के सहयोग के हम इन उद्देश्यों की 

..संप्राप्ति कर सकें ।/” ॥ 

आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस के प्रो. डॉ. 

 टन्डन ने बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के संबंध में अपने एक 

उद्बोधन में कहा है- “शिक्षक समाज का ऐसा सदस्य है जो न 

. कोठारी शिक्षा आयोग- पृ. 26 
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केवल बच्चों को पढ़ाता है, _ बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास 

करता ही और स्वास्थ्य व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए 

शिक्षक की जिम्मेदारी केवल कितार्बो को पढ़ाने की ही नहीं है बल्कि 

बच्चों के सर्वागीण विकास के लिये उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी 

लै। स्वास्थ्य के संबंध में मोटी-मोटी जानकारी शिक्षक भी रखते हैं 

ऑर यह उन्हें प्रदान भी की जा सकती है। विशेष जानकारी के लिये 

जो स्वास्थ्य सेवा अधिकारी प्रायः हर विकास क्षेत्र में हैं, उनकी 

सेवार्ये उपलब्ध करायी जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है 

कि शिक्षक समाज इस बात के लिए जागरुक हो।/” क् 

कोठारी शिक्षा आयोग की मान्यता है- “इसमें कोर्ड्ध संदेह 

नहीं कि शिक्षा स्तर और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान को 

जितनी भी बातें प्रभावित करतीं हैं, उनमें शिक्षकों की गुणवत्ता, 

क्षमता और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।.......... - इस समय इस 

बात की बहुत आवश्यकता है कि आर्थिक, सामाजिक तथा 

व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर भरपूर प्रयत्न किए जायें 

ताकि योग्य युवक-युवतियाँ इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित हॉँ और 

उन्हें सेवा भाव से काम करने वाले उत्साही तथा संतुष्ट कार्यकर्ता 

की तरह इस व्यवसाय में रोका जा सके।” म्ुदालियर शिक्षा आयोग 

ने भी माना है कि शिक्षा की पुर्नरचना में सबसे महत्वपूर्ण घटक 

शिक्षक है, उसकी व्यक्तिगत योग्यतायें, शैक्षिक योग्यतायें, 

व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा है।'. दो 

डॉ. कर्ण सिंह ने भी प्राथमिक शिक्षकों के सम्मान में अपने. 

. एक उद्बोधन में कहा है- *प्रायमिक शिक्षक ही. समाज में क्रांति 

लाने वाले हैं। भारत के भविष्य निर्माता ये शिक्षक स्वयं हैं। 

.._ मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग- पृ.55 

. 2.कोठारी शिक्षा आयोग- पृ.52 

5 



जनपद का संक्षिप्त परिचय 
वीरांगना लक्ष्मीबाई का नगर झाँसी जनपद उ.प्र. के दक्षिण में 

स्थित है। इसके पूर्व में हमीरपुर एवं महोबा जिले हैं और उत्तर में 
जालौन जिला है। इस जनपद के दक्षिण में ललितपुर जनपद स्थित 
है। दक्षिण तथा पश्चिम में म.प्र. के टीकमगढ़, शिवपुरी तथा दतिया 
जिले की सीमायें हैं। जनपद झाँसी उ.प्र... की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा 
पर 25 30 और 24727 उत्तरी अक्षांश एव 78 40 और 79725 
देशान्तर के मध्य स्थित है। 

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5025 वर्ण किमी. है। 
जिसे प्रथक-पृथक दो भौतिक इकाइयों में बांठा जा सकता है- उत्तर 
में निचला स्तर उपजाऊ भूमि का भू-भाग तथा दक्षिण में पठारी 
ूभाग। उत्तर भू-भाग की अधिकाँश भूमि समतल एवं व॑ मैदानी है 
जिसमें कहीं-कहीं पर घ्लोटी-छोटी पहाड़ियाँ फैली हैं। इस क्षेत्र में. 
झाँसी, मौंठ, गशैठा और मऊरानीपुर का उत्तरी भाग आता है। 
बेतवा, धसान और पद्ूज यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिर्जों में 
बालू, ग्रेनाइट, पायरोफलाइट प्रमुख रुप से यहाँ प्राप्त होते हैं। 
बेतवा, धसान और पढ़्ज नदियों का बहाव पूर्वोत्तर दिशा की ओर 
है। बेतवा यहाँ की सबसे बडी नदी है। जिससे जनपद के बहुत बड़े 
हिस्से में सिंचाई होती है। पहूज नदी पर सिमरथधा बाँध बनाया गया 
है। 

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है। जिसके कारण हा 
ग्रीष्मकाल काल में काफी गर्मी और शीतकाल में काफी ठण्ड पड़ती है। 
यहां मध्य नबम्वर से अधिक ठण्ड रहती है व गर्मी में आद्रता 20 
प्रतिशत से भी कम हो जाती है, और गर्म हवायें चलती हैं। जिले 
में वर्षा का सामान्य औसत 850 मिली मीटर है, लेकिन वर्षा कभी 

| अधिक और कभी कम होती है। जनपद में गेहूँ, जी, मटर, चना 
. मसूर आदि रबी की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल में 
. धान मृग, मूंगफली, तिल आदि फसलें होती हैं। 
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जनपद में 760 आबाद ग्राम, 444 ग्राम पंचायतें, 65 . न्याय 

पंचायतें, 6 नगर पालिकार्ये, 7 नगर पंचायतें, 2 छावनी क्षेत्र तथा 

एक नोठीफाइड़ एरिया है। प्रशासनिक दृष्ठिकोण से जनपद झाँसी में 
पाँच तहसीलें क्रमशः झाँसी, मौंठ, मऊरानीपुर, गणैठा और ट्हशैली 

हैं। विकास की दृष्टि से जनपद को 8 विकासखंडों- बबीना, 
0... 

बड़ागाँव, बंगरा, मौंठ, मऊरानीपुर, चिरगाँव, बामौर एवं गुरसरॉय में 

बांठा गया है। क् क् 

वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 

7.46 लाख है। वर्ष 499व में यह ।4.30 लाख थी। इस प्रकार 

विगत दशक में 3.47 लाख की वृद्धि आबादी में दर्ज की गयी। वर्ष 

200] की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या में 9. 

34 लाख पुरुष और 8.3 लाख महिलायें हैं। यहाँ की जनसंख्या 

वृद्धि दर 99] और 200व के दशक में 2.22 प्रतिशत रही। यहाँ 

औसतन १000 पुरुषों पर 870 महिलायें हैं। जनपद में जनसंख्या 

का घनत्व 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। 

शैक्षणिक परिदृश्यः- वर्ष 2004। की जनगणना के अनुसार जनपद 

की साक्षरता दर 66.69 प्रतिशत है। जो वर्ष 499व में 5.60 

प्रतिशत थी। वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की 

साक्षरता दर 80.4| प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 5-27 

प्रतिशत है। वर्ष 99। की जनगणना की तुलना में वर्ष 200॥ में 

साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 99। में जनपद में 

प्रुरुष साक्षरता दर 66.80 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 33. 

80 प्रतिशत थी। इस प्रकार विगत दशक में जनपद में कुल 

साक्षरता दर में 45.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुरुष साक्षरता दर 

में 3.34 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर में 7.40 प्रतिशत 

की वृद्धि हुई। 

कार्यालय है। जनपद के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के 

7 

जनपद में मण्डल का मुख्यालय है। यहाँ संयुक्त 

शिक्षा निदेशक का एवं मण्डलीय सढडायक शिक्षा निदेशक बेसिक का 



जरूआसागर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ 
ईंजीनियरिंग कालेज तथा मेडीकल कालेज है। छात्र-छात्राओं के लिए 
जलग-अलग एक-एक पोलिटेक्निक कालेज है। राजकीय आयुर्वेदिक 
कालेज है। यह सभी कालेज बुन्देलखंड विश्वविद्यालय झाँसी के 

है अधीनस्थ है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यहाँ केन्द्रीय विद्यालय एवं 
एक नवोदय विद्यालय भी है। जनपद में 44 डिग्री कालेज हैं, जिनमें 
3 बालिकाओं के लिए हैं। 

धााााआाक उोकााभाक0 आस. आधाधाकादा, (कक, अर + ३४ > ना. उकाकानकानकक,. 

॥ 
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अध्ययन विधि 
अध्ययन के उद्देश्यः- स्वतंत्रता के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी 
भारत में निरक्षरता का बने रहना निश्चय ही बड़ी चिनन््ताजनक स्थिति 

की ओर संकेत करता है। शिक्षा का महत्व समाज में ज्ञान के प्रसार 

तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा 
और साक्षरता बहुत आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार के बिना हम न 
तो जनसंख्या की समस्या का समाधान कर सकते हैं और न समाज 

से पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। योजना निर्माताओं ने भी 
यह बात महसूस की कि गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन, जैसी समस्याओं 

का पूर्ण समाधान निरक्षरता दूर किये बिना संभव नहीं है। इसीलिए 
अब इन समस्याओं पर चौतरफा प्रह्दािर करने की नीति अपनायी जा. 

रही है ताकि किसी एक कमी की वजह से इससे जुड़ी दूसरी 
समस्या के समाधान पर ब्रुर असर न पड़े। विभिन्न प्रयासों के 

बावजूद प्राथमिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है । “सर्वशिक्षा 
अभियान ड्राफ्ट 2004? के कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। गांव के एक- 
एक बच्चे का विद्यालय में पंजीयन है और हम शत्-प्रतिशत साक्षरता 

के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, पर कहीं कमियाँ हैं। सरकारी स्कूल 

प्रायः खाली हैं, विद्यालयों की इमारतें जर्जर हैं, न वहाँ श्यामपट हैं 
और न ही बच्चों के बैठने के लिए फर्श। शहरों की देखादेखी कस्वबों 
में भी पब्लिक स्कूलों का चलन बढ़ रहा है। ये स्कूल अपने यहाँ. 

_ उपलब्ध सुविधाओं का बखान कर, अपने को श्रेष्ठ साबित करने में. 
लगे हैं। शिक्षा को एक “उत्पाद” बना दिया गया है। 

अभिभावक अपने को हर हाल में ठगा हुआ महसूस करते हैं। 
श्रेष्ठाता और हीनता के मापदंड गहर गये हैं। यह सभी कछ समाज जः 

के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। 

भारतीय समाज में कई प्रकार की चैचारिक धारणारयें भी शिक्षा 

के मार्ग र्ग में बाधा खड़ी करती हैं; जैसे- 

» रुक़िवादी उच्चवर्गों का विश्वास है कि निम्न जातियों के 
जनसमुदाय को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

2 

छात्र और 



» गाँधीजी के इस विचार की भ्रामक व्याख्या, कि “साक्षरता 

मात्र को शिक्षा नहीं माना जा सकता।* 

कुछ क्रांतिकारी विचारकों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था तो 
निम्नवर्ग को गुलाम बनाए रखने का जरिया मात्र है अथवा 
सड़ी गली “औपनिवेशिक व्यवस्था का भग्नावशेष ही डै।* 

बढ्बाती है। 

पकढ़ा-लिखा व्यक्ति गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करता 
देखा गया है। | 

* ब्रुन्देलखण्डी भाषा में- *“मोक्ियन को पकाव तो मो चलाउतीं* 
जैसी मानसिकतायें स्त्री शिक्षा के मार्ग में विशेष बाधायें हैं। 

शिक्षा के महत्व को देखते हुए इस प्रकार के 
विकृत विचारों को तुरंत ही दरनिकार कर देने की आवश्यकता है। 
हमको 

कला सिखाने का धर्म अधिक बड़ा है। विद्या विनम्रता, 
योग्यता, भौतिक सुख साधनों और धर्म का साधन है। क् 

“विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम् | 
पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनादू् धर्म: ततः सुखम् | 

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विषय की प्रासंगिकता कता और 

संस्कार, 

समीचीनता को देखते हुए शोध विषय के रुप में "प्राथमिक शिक्षा. 
का अर्थशास्त्र”! शब्द का चयन किया गया है। 
उल्लिखत करना चाहूँगी। जब इस विषय पर शोध कार्य की रुपरेखा 

शोध उपाधि समितिः(२००८) की बैठक में प्रस्तुत की गई तो वहाँ 
उपस्थित सदस्यों ने इसके दो अध्यायों को पुर्नरीक्षित कर पुन 
: प्रस्तुत करने को कहा। तब प्रस्ताविंत कार्ययोजना में शीर्षक क् 

प्राथमिक शिक्षा? के स्थान पर प्रारम्भिक शिक्षाः शब्द का प्रयोग 
किया गया था। जब अध्यायों का पुर्नरीक्षण करने हेतु विद्धतजनों की 
सलाह ली गई तो उन्होंने शीर्षक को भी स्पष्ट करने के लिए 

हा 20 

शिक्षा परंपरागत (पुश्लैनी) व्यवसाय में लोगों की अरूचि ही 

यह बात बड्ठडुत अच्छी तरह समझनी-समझानी होगी कि भूखे पु 
व्यक्ति को भोजन कराने की अपेक्षा उसे भोजन अर्जित करने की 

यहा एक तथ्य 



प्राथमिक शिक्षा) शब्द को अधिक उपयोगी बताया। बाद में गहन 
अध्ययन के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई कि प्राथमिक शिक्षा/ 
प्रारम्भिक शिक्षा/ बुनियादी शिक्षा आदि शब्दों का आशय एक ही है, 
वह यह कि कक्षा ॥ से कक्षा 8 तक की शिक्षा। अर्थात 5 वर्ष की 
आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा। इस 
प्रकरण ने एक बार फिर श्रीमति बारबरा बूटन के इस कथन की 
पुष्टि कर दी कि “जहाँ छः अर्थशास्त्री होते हैँ,वहाँ सात मत होते 
हैं।? 

“प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र” समस्या का चयन सामाजिक 
और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है ॥ भारत में शिक्षा, 

विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी तो आड़े आती 

है, साथ ही लोगों की मानसिकतायें, सरकारी नीतियाँ भी इसकी राह 

में रुकावट रहीं हैं। यदि सरकार अपने संसाधनों और अभिकर्ताओं 

के द्वारा लोगों की मानसिकता बदलने में कामयाब होती है तो हम. 
साक्षरता के शत्-प्रतिशत लक्ष्य को पा सकेंगे। इन्ही तथ्यों को: ध्यान 

में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित क् 

किये गये हैं:- 

।.जनपद झाँसी के सन्दर्भ में सरकार के सर्वशिक्षा अभियान ड्राफ्ट 
सन 2004 की विशूद समीक्षा करना - प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा 
और बढ़ती आबादी के बीच संतुलन, पूरी व्यवस्था के लिए सबसे. 

बड़ी चुनौती है। 200॥। में भारत सरकार की सहायता से 
सर्वशिक्षा अभियान योजना आरम्भ की गई। इस कार्यक्रम का 

उद्देश्य साम्रुदायिक दृष्टिकोण अपना कर तथा 6 से १4 वर्ष की 
आयु समूह वाले सभी बच्चों को 20।40 तक स्तरीय प्राथमिक 

शिक्षा प्रदान करके स्कूल प्रणाली के कार्य निष्पादन को बेहतर 

बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर लिंग भेद 
तथा सामाजिक विसंगतियों को समाप्त करना है। 

2.स्थानीय स्तर पर सरकार द्वाय प्राथमिक शिक्षा हेतु उपलब्ध 

संसाधनों की पर्याप्तता पर प्रकाश ड़ालना - स्वतन्त्रता प्राप्ति के 

हक, 

तर हि क ५००2७७22253322&2< 
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वाद प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए भरसक 
जयत्न डुए परन्तु रूढ़िगत मान्यताओं के चलते बालिकाओं और 
पिछड़ी जातियों की शिक्षा का सार्वजनीकरण नहीं हो पाया है। 
उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिसर के अन्तर्गत 
।993 से प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के 

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं बाह्य सहायता 
से कई योजनाऐं आरम्भ की गई। सर्वशिक्षा अभियान से 
आच्छादित जनपदों में प्रत्येक विद्यालय को वातावरण में सुधार 
करने, सौन्दर्यीकरण, मरम्मत तथा साजोसमान के क्रय हेतु 2 
हजार रुपये हर साल अनुदान दिया जा रहा है। ह 3.निजी और सरकरी क्षेत्र के विद्यालयों की असमानताओं को दूर 
कर, समान शिक्षा नीति की ओर विद्धतजनों का ध्यान आकृष्ट 
करना - स्कूली वातावरण में अनुशासन के अभाव में दुर्व्यवस्था 
फैली रहने के कारण, बच्चे-बच्चियाँ सरकारी स्कूलों को छोड़कर 
निजी स्कूलों में जा रहें है। शहरों के पब्लिक स्कूल की तर्ज पर 
संचालित होने का दंभ भरते ये निजी ग्रामीण स्कूल शिक्षा के 
जाम पर अमूमन ठगी का सिक्का चलाते है। शिक्षा प्रवेधि और 
संसाधनों की उपलब्धता पर जोर देने के बजाय ये. स्कूल ग्रामीण 
अभिभावकों की उस हीनभावना का नाजायज शोषण करते है. जो 
अपने बच्चों को आला शहरी शिक्षा न मुहैया करा पाने के कारण 
उन्हें सालती रहती है। आवश्यकता है दृढ़ राजनीतिक संकल्प की, 
प्रशासनिक निपुणता और क्षमता की, विशिष्ट वर्गों में शिक्षा के 
क्षेत्र में अभिजात्य और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के बीच बढ़ती 
डुई खाई से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थिति को पहचानने की, 
स्वयंसेवी संस्थाओं के आगे बढ़कर नेतृत्व लेने की, शैक्षणिक 

.. संस्थाओं को अपने दायित्व को पूरा करने की।.. पक 
_+-प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध स्थानीय संसाधनों से कैसे व्यावहारिक, क् 

रोचक और उपयोगी . बनाया जाए, . इसकी व्याख्या करना - से 
प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में पठन-पाठन के विद्यालयों के बच्चों. 
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में पठन-पाठन के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा ॥ से 5 
तक की नई पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप शिक्षक संदर्शिकाएं बनाई 
गई है। इस दिशा में बहुकला शिक्षण एवं विद्यालयों के लिए 
विभिन्न क्रियाकलापों के विकास की भी बात की गई है। 
अध्यापन संबंधी कला में परिवर्तन एवं परिवर्धन पर भी विचार 
किया गया है। 

अध्ययन विधि - प्रस्तुत शोध प्रबंध में क्षेत्रीय अनुसन्धान विधि को 
अपनाया गया है। क्षेत्रीय अध्ययन विशेष रूप से विद्धानों की भारी 
माँगों को ध्यान में रखते हुए, साधन और स्त्रोतों को दृष्टि में स्खते 
हुए, जिनकी तुलनात्मक अध्ययन में बाद में आवश्यकता पड़ेगी, छेतु 
न केवल न्यायोचित है बल्कि अति आवश्यक है। क् 

क्षेत्रीय. अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विधि को 
अपनाया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि में शोध कार्य के. प्रारंभ 
से अंत तक निम्न अवस्थायें होतीं हैं:- 
* शोध का प्रयोजन 

<- शोध का क्षेत्र 

है) 

<- तथ्य संकलन की पद्धति 

< न्यादर्श का रुप तैयार करना 

+ प्रश्नावलियाँ तथा अनुयूचियाँ तैयार करना 
< समंक संकलन क् 
<* समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विवेचन 
<* समंको का विश्लेषण तथा अर्न्तवचन 
*& प्रतिवेदन तैयार करना क् क् 

प्रस्तुत शोध की विषय सामग्री इन सभी अवस्थाओं का 
परिणाम है। अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, समय, 

श्रम व धन को व्यर्थ जाने से बचाने हेतु प्रस्तुत शोध में तथ्य... 
- संकलन की न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि निदर्शन| 
विधि. अनुसंधान के लिए अत्याधिक परिमाण में समंकों का अध्ययन 

+ 2.|, 8890५; 20794।४७ ॥0000 ॥60फ6बाणा..._ 



करने के लिए कभी-कभी एकमात्र संभवत: व प्राय: सर्वाधिक 
व्यावहारिक और सामान्यतः: अधिक कुशल साधन हैं। यथार्थ में 
“निदर्शन समग्र का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करता हढै।* 

बोगार्ड्स के शब्दों में,*निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के 
अनुसार इकाडयों को एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का 
चुनाव है।” क् 

अस्तुत अध्ययन में बहुस्तरीय दैव निदर्शन विधि को प्राथमिक _ 
समक सकलन का आधार बनाया गया है। निदर्शन का आकार 
निर्धारित करने के लिए जनपद को 4 तहसील और 8 विकासखंडों 
में बांठा गया है। प्रत्येक विकासखंड से 5-5 गांवों को न्यादर्श के 
रूप में लाटरी सिस्टम के आधार पर चयनित किया गया। चयनित 
न्यादर्श ग्रामों से 5-5 व्यक्तियों का प्रश्नावली के माध्यम से 
साक्षात्कार लिया गया। इस प्रकार न््यादर्श का 85 55"40 गांव; 405 
57200 व्यक्ति निर्धारित किया गया. है। अध्ययन में प्राथमिक 
समंक लिये गये। श्रीमति यंग के शब्दों में, “प्राथमिक तथ्य सामग्री क् प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है। इसके संकलन तथा प्रकाशन 
का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर रहता है, जिसने मौलिक रूप से 

.. उन्हें एकत्र किया था।[* 

साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली वली तथा अनुसूची तैयार की गई है ._ जिसका प्रारुप परिशिष्ट में सलग्न है। प्रश्नावलियाँ विचार विमर्श एवं 
जनसंपर्क के आधार पर तैयार की जाती हैं। प्रश्शावली एक क ऐसा. 
विवरण होता है, जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के रुप में प्राप्त सूचना का ४ उल्लेख किया जाता है। अनुसूची एक खाली प्रपत्र होता है जिसमें ।.. तथ्यों का विवरण एक सारणी के रुप में दिया जाता है, जिसके . सामने प्राप्त सूचना का उल्लेख किया जाता है। ये तथ्य साधारंणतया : प्रश्नों के रूप में नहीं होते। .. 
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ग्रुड॒ एवं हाट के शर्दों में, “अनुसूची उन प्रश्नों का नाम है 
जो शोधार्थी द्वारा किसी व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे 
और भरे जाते हैं।*' 

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त प्रश्नावली और अनुसूची 
में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो शोधकार्य के उद्देश्यों 
के अनुरुप हों। प्रश्नावली को वर्णात्मक शोध का प्राण माना जाता 
ह्लै। 

प्रश्गवावली तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का. ध्यान रखा 

गया हैः- । क् क् 
4- प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो, जिससे कि 

उत्तरदाता को उत्तर देने में कठिनाई न हो और न ही शोधार्थी 

शोध के उद्देश्य से भटक जाए ही 
2- शोधकार्य में प्रयुक्त प्रश्नावली के प्रश्न सरल, प्रत्यक्ष व स्पष्ट 

हों । द 

3- प्रश्न अध्ययन की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हों। 
4- प्रश्नावली में प्रश्नों की क्रमबद्धता का ध्यान रखा गया है। 
5- व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गोपनीय एवं भावनाओं को टठेस क् 

पहुँचाने वाले प्रश्न नहीं पूछे गये हैं। क् क् 
प्रस्तुत शोध में संकलित प्राथमिक समंक सर्वथा नवीन हैं 

और पहली बार संकलित किये गये हैं। जिनका प्रयोग करके जनपद 
में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। 

शोध कार्य में प्रयुक्त द्वितीय समंकों का संकलन अन्तर्यष्ट्रीय 
प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, संस्थानों के प्रकाशन, पत्र-पत्रिकाओं और 
अन्य प्रकाशित स्त्रोतों, कार्यालयों के द्वारा किया गया है। ़ 

संकलित समंकों का संपादन कर, सारणियों द्वारा प्रदर्शित: 
करके उन्हें और भी उपयोगी बनाया गया है। जिससे अध्ययन से 

.. समुचित निष्कर्षों को निकाला जा सके। सारणीयन के अन्तर्गत हस्त 

... 9000 & ॥ा ; शिक्षी।005 ॥ 5009 २९७७घ४०ी), ७७ ४३/९; ७० छावव |॥ 9-240 
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सारणीयन पद्धति', ठेलीशीट* का प्रयोग किया गया है। सारणी के विश्लेषण के लिए औसत, 5२, अनुपात, ग्रुणक, प्रतिशत आदि निकाले गये हैं। विभिन्न तर्को. का प्रयोग कर अर्न्तवचन किया गया 
है। जिसके द्वारा निकाले गये निष्कर्षो को अंतिम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। सारणियों को स्पष्ट करने के लिए आरेखीय प्रदर्शन तथा ग्राफ का भी प्रयोग किया गया है। 

अध्ययन अध्ययन की सीमायें:- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिपेठ के अनुसार 
“तकनीकी अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अनुसंधान कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है तथा उसकी कुछ सीमायें होतीं हैं।११ अर्थात किसी भी क्षेत्र अथवा विषय विशेष की सीमाओं का निर्धारण कर लेना भटकाव से बचने का एक. उपयुक्त सरलतम उपाय है। इसलिए प्रस्तुत शोध में अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ सीमायें पूर्व में निर्धारित कर ली गयीं हैं। चूंकि प्रस्तुत अध्ययन सीमाबद्ध है 
इसलिए इसे पूर्ण अध्ययन नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत अध्ययन की सीमायें निम्नलिखित हैं:- ४.2 [. प्रस्तुत अध्ययन में केवल झाँसी जनपद के विद्यालयों और उनमें 

पढ़ने वाले छात्रों का अध्ययन किया गया है। ० कह 3 
“ अच्छुत अध्ययन में 6 से ॥4 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक 

शिक्षा के विषय में जानकारी के लिए उनके अभिभावकों के 
साक्षात्कार लिए जाएगें, बच्चों के नहीं। ऐसा इसलिए करना पड़ा 
कि प्रत्यक्ष रुप से बच्चों से जानकारी लेना संभव नहीं हो पा 
रहा था, बच्चे अपने माता-पिता/ अभिभावकों से प्रतिदिन बात 
करते हैं, जिसका विवरण अभिभावकों के साक्षात्कार में उपलब्ध 
हो सका है। इसके अलावा घरेलू और सामाजिक परिस्थितियों का. विवरण वयस्क व्यक्ति अच्छी तरह उपलब्ध करा सकते हैं। क् 

. हस्त सारणीयन पद्धति में सारणीयन ढाथ से किया जाता है। । ० की हे का हू .. टेलीशीट के अन्तर्गत सर्वप्रथम निश्चित समूह पर वर्गान््तरों का निर्धारण कर लिया जाता है। इसके बाद... की अंकित करने के लिए संदर्भित वर्गान््तरों के सामने एक रेखा खींच दी जाती है। अंत में को जोड़कर योग निकाल लिया जाता है।..... के 
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3. जनपद में पूर्व में 4 
हाल में एक नई तहसील व्हरौली” बनाई गयी है। जबकि 





आर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र को सार्वजनिक योगक्षेम से जोड़कर गरीबी और अभाव पीड़ित दुनियाँ के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर अब न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास तथा अर्थनीति के क्षेत्र में कार्य 
करना आरंभ कर दिया है, वरन् अनेक देशों की सरकारें भी उनके 
अनुसार कार्य करके लाभ उठाने लगीं हैं। प्रो. सेन को नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित किये जाने के बाद से तो यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने प्रो. सेन की प्रशंसा में ठीक 

अमर्वत्य सेन ने अपनी यह आकर्षण शआरणा- कि आर्थिक विकास का उद्देश्य मनुष्य के स्वातंत्र्य में वृद्धि है- अनेक तर्का तथा साक्ष्यों द्वाय जछत स्पप्ट रुप से प्रतिपादित की है। 

जनसंख्या वाला देश चीन उसकी तुलना में कहीं आगे बढ़ता जा रहा. है। _ एशिया के अनेक अन्य देश भी बुत प्रगति कर चुके हैं। ? प्रो. सेन का मानना है कि भारत की तुलना में उन देशों में 
+ छुआ साक्षरता प्रसार, देश भर में स्वास्थ सेवा 

में आगे बढ़ चढ़ कर 



व्यक्त करता है-- “------ यह पुस्तक इस विषय पर विचार प्रस्तुत 
करती है कि जनता की क्षमतायें बढ़ाना क्यों आवश्यक है ।/” “टाइम्स 
हायर एजुकेशन सप्लीमेंट” की भी टिप्पणी है-- “भारत के सामानिक 
आर्थिक विकाय पर बहस के लिये बिल्कुल नए मुद्दे प्रस्तुत करती है 
यह महत्वपूर्ण पुस्तक/” “आउटलुक” की भी इस पुस्तक के विषय में 
अवधारणा कुछ ऐसी ही है-*उपेक्षितों के लिए सहानुभूति तथा निष्पक्ष 
विश्लेषण .............. इस पुस्तक की व्शिषता है ।” 

अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान की पूर्व संध्या पर 44 अगस्त 

समय आ गया है जब हम अपना वक्वन पूरा करेंगे। - आज का का यो कक का यहा की सा बा की 

उडला अक्सर मिलना मात्र है/” उन्होंने देश को सजग किया था .. भविष्य में गरीबी और अज्ञानता तथा बीमारियों एवं अवसरों की 

असमानता को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करने होंगे। आज 

हो, किन्तु उनकी सामाजिक नीतियों में 
। यह समानता प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य 

में सबसे पिछड़ गया  है। इन 
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अलग अर्थनीति पर आधारित किन्तु सामाजिक नीतियों 
में समता रखने वाले देशों में कोरिया ताइवान, थाइलैंड जिन्होंने 
बाजारनिष्ठ पूँजीवाद का सहारा लिया है। क्यूबा,वियतनाम तथा चीन 
(उदारीकरण से पूर्व) साम्यवादी नेतृत्व के दल में समाजवादी नीतियाँ 
अपनाने वाले श्रीलंका, कोस्टारिका और जमैका मिश्रित नीतियों एंड 
आधारित उदाहरण हेै। 

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत की स्थिति 
विश्व के गरीबतम देशों की औसत से भी गयी गुजरी रही है, यहाँ 
वयस्क शिक्षा दर 50 प्रतिशत तक ही पहुँची है जबकि चीन में यह 
78 प्रतिशत है। घाना, इंडोनेशिया, केन्या, क््यांमार, फिलीपीन्स, 

तुलना में बहुत ही कम रह गयी है। प्राथमिक शिक्षा के मामले में 
तो भारत विश्व के गरीब देशों के औसतन स्तर से भी पीछे रह 
गया है। अमर्त्य सेन लिखते हैं कि “हमारा यल मत है कि साक्षरता 
न केवल अपने आप में एक महती उपलब्धि है बल्कि यह अन्य 
सामाजिक उपलब्धियों की सम्प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है/” 

द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद जब विकास का अर्थशास्त्र 
जपना स्वतत्र अस्तित्व बना रहा था, तो वह सवृद्धि अर्थशास्त्र 
ही विकृत सा स्वरुप प्रतीत होता था। इसमें संवृद्धि अर्थशास्त्र के 
अतिरिक्त भी कछ प्रभावों की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर 
भी संवृद्धि अर्थशास्त्र के सही उत्तराधिकारों से अपेक्षित “प्रति व्यक्ति 

भारत विकास की दिशायें :अमर्त्य सेन, ज्या द्रीज: अनुवाद- भवानी शंकर बागला, पू.3 
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आइन लिटिल ने विकास अर्थशास्त्र की परिभाषा करते 
डुए इसी धारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि विकास 

_आर्थशास्त्र मोठे तौर पर एडम स्मिथ से जान स्टरुअर्ट मिल तक 
प्रतिष्ठित विचारों सह्लित प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि से जुडे समस्त 
चिंतन का सार संग्रह है। यहाँ विकास अर्थशास्त्र निश्चित रूप से 
आय की वृद्धि पर केन्द्रित हो गया है, किन्तु लिटिल ने जिन दो 
विचारकों का नाम लिया है, उन्होंने वास्तविक आय की संवृद्धि पर 
बड्डुत कुछ लिखते हुए भी आय को किन््ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की 
प्राप्ति के अनेक माध्यमों में से एक माना था। उन्होने उन उद्देश्यों 
पर भी बड्डुत खुलकर विचार व्यक्त किये हैं। तथा वे विचार यह 
स्पष्ट कर देते हैं कि उद्देश्य आय से किस प्रकार भिन्न हैं। 
पुरातन विद्वान इस बात को लेकर बहुत सजग थे कि एक अच्छे 

.. जीवन यापन के अवसरों की रचना में आय एवं संपत्ति के 
अतिरिक्त भी अनेक अन्य महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है। 
स्मिथ, मिल एवं अन्य अनेक प्रतिष्ठित राज-अर्थनीतिवेत्ताओं की 
रचनाओं में “उन कार्यो को कर पाने की हमारी क्षमता जिन्हें हम 

द्वारा निर्धारित “कर्तव्यों' और 
मतभेद नहीं 
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विकास क्रम हाल के वर्षो में आर्थिक विकास शास्त्र 

स्वरूप के व्यापीकरण की ओर ही अग्रसर होता प्रतीत छुआ है। 

विकास की एक झलक तो जनसामान्य की अपने मनभावन उद्देश्यों 

की संप्राप्ति के निमित्त प्रयास कर पाने की स्वतंत्रता भी वृद्धि में 

ही मिलती है। इस संदर्भ में मानवीय योग्यता के प्रसार के विकास 

की प्रक्रिया का एक केन्द्रीय लक्षण माना जाना चाहिए। 

हे किसी व्यक्ति की योग्यता के विचार का 

उद्गम तो महान विचारक अरस्तु की रचनाओं से माना जा सकता 

है। किसी व्यक्ति के जीवन का दर्शन उसके द्वारा किये गये कार्यो 

5 मा हे की एक श्रेंखला के रुप में किया जा सकता है अथवा उन जीवन 

दशाओं के समुच्चय में जिन्हें वह व्यक्ति पा सका है। इन्हें ही 

हक ः व्यक्ति के कृत्यों एवं अवस्थाओं का समुच्चय माना जा सकता है। 

योग्यता से अभिप्राय कृत्यकारिताओं के वैकल्पिक समूहों में से चयन 

कर पाने की व्यक्ति की क्षमता से ही है। इस प्रकार योग्यता का 

विचार प्रकारांतर से स्वतंत्रता से ही जुड़ा है। यहाँ उसका संबंध इस 

निर्णय से है कि व्यक्ति को उपलब्ध वैकल्पिक जीवन शेलियों का 

प्रसार-विस्तार कितना व्यापक है। इस परिवेश में जीवन की दुरावस्था 

का अभ्निप्राय केवल व्यक्ति की गरीबी ही नहीं, बल्कि सामाजिक 

वैयक्तिक बाधाओं के कारण जीवन शेली के चयन के वास्तविक 

आदि 
आर्थिक गरीबी के सहज चिन्ह भी अन्ततः इसी कारण से यहाँ 
महत्वपूर्ण हो पाते हैं कि उनके कारण उल्लिखित योग्यतारयें अर्थात 

अभिलाषित जीवन यापन कर पाने की स्वतंत्रता दुष्प्रभावित होती है। 

अतः गरीबी _तो अंततः योग्यता से वंचित यह जाना ही है। इस _ 

अवसरों के अभाव से भी है। कम आय, अति अल्प संपत्ति 

संबंध का ध्यान रखना केवल अवधारणा निरूुपण के स्तर पर 

नहीं बल्कि आर्थिक,सामाजिक एवं राजनैतिक 

होगा। आवश्यक 



वंचनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते समय भी गरीबी के व्यापक परिवेश 
को ही अपने विश्लेषण में पृष्ठभूमि माना है। अभाव, वंचना एवं 
जीवन की दुरावस्था गरीबी के ही द्योतक हैं। गरीबी का सामान्य 
आशय आय की कमी से सेन का सरोकार आय की कमी के कारण 
योग्यता प्राप्ति से वंचित रह जाना ही है। 

आधुनिक काल में विकास साहित्य का मुख्य 
ध्यान आर्थिक संवृद्धि अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि की वृद्धि पर 
ही केन्द्रित रहा है। इनमें मानवीय योग्यताओं एवं क्षमताओं के 
संवर्धन को कभी पूरी तरह दृष्टिगत नहीं किया गया। आर्थिक 
संवृद्धि निश्चित रुप से मानवीय क्षमताओं को बढ़ा देती है। फिर भी 
यहाँ दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है- १4. मानवीय क्षमता 
संवर्द्धन पर आर्थिक संवृद्धि के अतिरिक्त और अनेक कारणों के भी 
प्रभाव पड़ते हैं तथा 2. संवृद्धि के योग्यता संवर्द्धन पर प्रभाव स्वयं 
अनेक बातों द्वारा निर्धारित होंगे। जैसे कि क्या आर्थिक संवृद्धि की 
प्राप्ति से रोजगार सृजन में बहुत वृद्धि हुयी है? अथवा आर्थिक 
सम्प्राप्ति का प्रयोग कर समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के अभावों एवं 
वचनाओं को कम करने का प्रयास हुआ है। कहने का तात्पर्य यही 
है कि अंततः हमें विभिन्न नीतियों का मूल्यांकन इसी आधार पर 
करना होगा कि क्या उनसे जनसामान्य को सुलभ योग्यताओं 
संवर्धन हो रहा है अथवा नहीं। यह दृष्टिकोण उस विचार से सर्वथा 
भिन्न है जिसमें वास्तविक आय की संबृद्धि को ही महत्वपूर्ण माना 
जाता है। इस प्रकार आय की संबृद्धि पर केन्द्रित विश्लेषण विधि के 
औचित्य पर शंका व्यक्त करने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि 
मानवीय योग्यता क्षमता संवर्द्धन 

का 



योगदान नहीं रहता। इस संदर्भ में प्रो.सेन का मनन््तव्य ध्येय एवं 

माध्यमों का सुस्पष्ट निरुपण करना ही है। 

भारत तथा अन्य अनेक देशों में आजकल 

नौकरशाही हस्तक्षेप से मुक्त बाजार अवसर्यें के संवर्द्धन की नीतियों 

के पक्ष में दिये जा रहे तर्क मुख्यतः आर्थिक प्रसार एवं देश में 

उत्पादन एवं आय को बढाने से ही जुड़े हैं। इस संदर्भ में प्रो. सेन 

अत्यंत सम्मानित भगवती श्रीनिवास रिपोर्ट (।993) को उदृक्षत करते 

-*ये संरचनात्मक सुधार इसलिए आवश्यक हो गये थे कि हम 

आय तथा प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि की पर्याप्त दर्यों की प्राप्ति 

नहीं कर पा रहे थे।९ यह कथन कारण प्रभाव विश्लेषण की दिशा 

को बहुत स्पष्ट कर देता है। दूसरी ओर उत्पादन और आय पर 

ध्यान देने का औचित्य ही इस बात पर आधारित रहता है कि इनकी 

संवृद्धि से व्यक्ति की वांछित जीवन यापन की स्वतंत्रता का संवर्द्धन 

होता है। आर्थिक विकास के विश्लेषण में इन दोनों कारणों पर ध्यान 

दिया जाना चाहिये। विकास कार्यक्रम की सफलता का मापदंड केवल 

उत्पादन आय की वृद्धि नही हो सकता, इसमें तो लोगों के सहज 

जीवन यापन स्तर पर बल दिया जाना चाहिंए। विश्व में किसी भी 

देश के विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन की भांति डी यह कथन भारत 

जैसे देश में चल रहे आर्थिक सुधारों एवं नीतियों के मूल्यांकन 

विश्लेषण पर लागू होता है।' 

आर्थिक अवसर का लाभ उठाने की क्षमता तथा अन्य 

स्वतंत्रताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अपना महत्व 

होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वातंत््य संवर्द्धन में सहायक होते हैं। 

यह विचार इतन प्रुरतन है कि राज्य अर्थ नीति के प्राचीन विद्धानों 

यथा स्मिथ, तरगो, कंडोसे या फिर मार्क्स अथवा मिल किसी को 

भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। न 
क् . आज के युग में सभी आर्थिक विकास में प्राथमिक 

शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं। फिर भी भारत में इस बात 

णिवांब्रा$ #९णाणाएंट पेशशि-शा०6 ांपरांड।ज रण वितक्मा०९, ढण्शं, रण पातां॥, र९जछ 90 ?.-2 
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की अनदेखी होना बहुत डी आश्चर्य की बात है। जाने क्यों आर्थिक 

नीतियों में भारी परिवर्तन के बाद भी आर्थिक विकास के शिक्षा 

संबंधी आयामों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही 

स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की भी है। यही नहीं भगवती एवं श्रीनिवास 

का आर्थिक स्रुधार संबंधी अति रोचक विश्लेषण (7993) भी इन 
मुद्दों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर चुप्पी ही साथ गया। आधार निर्माण के 

बारे में उनकी चर्चा केवल परिवहन और विद्युत व्यवस्था तक ही. 

सीमित रह गयी। भारत के पुराने आयोजन तंत्र में एक असंतुलन 

को दूर कर पाने का यह अवसर भी गाँवा दिया गया। असल बात 

तो यही है कि विद्वान आर्थिक सुधारों का अपना ही स्वतंत्र अस्तित्व 

मानने के शिकार हो चले हैं। वे उन्हें सामाजिक नीतियों की 

विफलताओं का निराकरण करने से जोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। 

अर्थात यह माँग ही नहीं उठायी जाती कि संकुचित आर्थिक परिवर्तनों 

के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रमों विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में भी 

क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जाने चाहिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य कम है. 

कम पाँच प्रकार से व्यक्ति के स्वातंचह््य संवर्द्धन में बहमूल्य सिद्ध हो क् 

सकते हैं:- क् क् 

. अन्तर्निढित महत्व:- शिक्षित एवं स्वस्थ हो पाना अपने आप मेँ 

मूल्यवान है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संपन्न हो पाने का 

अवसर सहज ही व्यक्ति को प्रभावी बना देता है। 

2. वैयक्तिक रुप से सहायक:- शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति होने के 

कारण ही व्यक्ति अनेक अन्य प्रकार के कार्य भी सरलता से 

कर पाने में सफल होता है। वे सभी कार्य एवं क् उन्हें कर पाना 

भी मनुष्य के जीवन यापन की दृष्टि से अत्यंत महत्वशाली 

होते हैं। उदाहरण _ के लिए शिक्षा एवं है स्वास्थ्य टं गर॒ आधार पर 

रोजगार पा सकता है या अन्य आर्थिक अवसरों का 

लाभ उठा सकता है। इस प्रकार आय एवं आर्थिक साधनों की 
संवृद्धि से वह व्यक्ति. उन _ कृत्यकारिताओं की प्राप्ति में सफल 

सकता है, जिन्हें बह बहुमूल्य मानता रहा है। 
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3. सामाजिक रुप में जी सहायकः- साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा के 
का ् जिक रुप में सहायक 
प्रसार से समाज में स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक खुरक्षा । व्यवस्था की आवश्यकता आदि के विषय में अधिक सारपूर्ण 
विचार-मंथन एवं उनकी माँग का मार्ग प्रशस्त होता है। इनके 
माध्यम से जनसामान्य की सहज सुलभ सुविधाओं का विस्तार 
होगा और वर्तमान स्रुविधाओं का कहीं बेहतर प्रयोग भी संभव 
हो पाएगा | 

। 4. प्रक्रियाओं में सहायक:- विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया के शिक्षण 
हा के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हो सकते हैं। अक्सर बाल मजदूरी 

चक्की में वढी बच्चे फँसे होते हैं, जिन्हें शिक्षा तंत्र से- बाहर 
रहने की विवशता झेलनी पड़ी हो। यदि शिक्षा व्यवस्था का 
समुचित एवं प्रभावी प्रसार हो तो भारत में व्याप्त बाल मजदूरी 
की दुखदायी दशा पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। विद्यालय 
में आकर बच्चे परस्पर मिल जुलकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। 

बालिकाओं के विषय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 
सामर्थ्य वर्धन एवं पघुनर्वितरण में सहायक वर्धन एवं 

उनमें दमन का सामना करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक 
होती है। वे राजनैतिक दृष्टि से संगठित हो अपनी दशा सुधारने 
का ब्रयास कर सकते हैं। परुर्नवितरण की दृष्टि से तो शिक्षा का 
महत्व तो और भी अधिक गहराई. तक जाता है। यह 
पुर्नवितरण केवल समाज के वर्गों या फिर परिवारों तक सीमित 
नहीं रहता बल्कि परिवार क् के भीतर भी नर-नारी के 

उनके सोच समझ का दायरा विस्तृत होता है। यह बात क् 

॥ | 



किसी सार्वजनिक घोषणा का अर्थ समझाता मिल जाता है। अर्थात 
उसके अक्षर ज्ञान से वह स्वयं ही नहीं, अन्य भी लाभान्वित होते 
हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के बीच के संपर्क सूत्र राजनैतिक दृष्टि से 
भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समाज के किसी वर्ण या जाति के लोगों 
के बीच उसी वर्ग के शिक्षित लोग यदि सक्रियता पूर्वक कार्य करें तो 
उस जाति अथवा वर्ण के हितों को बहुत कुछ बकाया ढ्वाय जा 
सकता है। माँग एवं पूर्ति के बीच अग्र एवं पश्चगामी अर्न्तसंब् 
कारण एक व्यक्ति द्वारा किसी आर्थिक अवसर का लाभ उठाना 
अनेक के लिए लाभ का मार्ण प्रशस्त कर सकता है। 
सामाजिक चयन विधा से हटकर हम शिक्षा के योगदान 
मूल्यांकन नहीं कर पायेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य को लेकर हमें 
मरणशीलता रोगों से बचाव, उपचार आदि में अनेक प्रकार की 
बाह्यतायें प्राप्त होतीं हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों ही 
के प्रभाव तात्कालिक रुप से लाभान्वित हो रहे व्यक्ति तक मा 
सीमित नहीं रहते, उनका समाज में व्यापक असर होता है।.. 

पारस्परिक संबंधों के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया 

स्वास्थ्य का महत्व अधिक हो जाता है। शिक्षा एवं 

सार्वजनिक नीतियों की अपर्याप्तता ही पिछली आधी 

में विकास के प्रयासों की सीमित उपलब्धियों की व्याख्ू 

के लिए काफी रहेगी। केवल उदारीकरण एवं नियंत्रण: 
देने पर मौलिक नीतिंगत सुधार पिछली आयोजना 

गई इन त्रुटियों को कदापि दूर नहीं कर पायेंगे।. 

नियंत्रणों की समाप्ति से अनेक 

हो सकते हैं किन्तु निरक्षरता 
में जिनके कारण समाज का बहुत 

खुधार पर्याप्ट 



ः स्वास्थ्य एवं शिक्षा नीतियों में भी आमूल-चूल परिवर्तन लाये जायें। 

सहयोगी योगदान का महत्व जानते हैं तो फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य 
तथा सामाजिक आर्थिक विकास के अर्न्तसंबंधों की अनदेखी कदापि 
नहीं कर पा्येंगे। 

प्राथमिक अभाव एवं वंचना विश्व के दो भागों में ही 
सिमट कर रह गये हैं। ये भाग हैं. दक्षिण एशिया तथा सहारातर 
अफ्रीका। ये सभी वे देश हैं जहाँ जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष से कम 
ही रहती है। एक ताजा अनुमान के अनुसार अभी भी 52 देश ऐसे 
हैं जिनमें 68.50 करोड़ लोग रहते हैं। इस वर्ग के देशों में केवल 
6 ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण एशिया-सहारातर अफ्रीका से बाहर हैं। 
इनके नाम हैं- अफगानिस्तान, कंबोडिया, हैरी री, लाओस पपुआ, 
पुणिनी और यमन। जिनकी जनसंख्या मात्र 5.8 करोड़ है। बाकी 
46 देशों में श्रीलंका को छोड़ शेष दक्षिण एशिया में ही हैं। यहाँ के 
83.90 करोड़ लोग इसी अवस्था में रह रहे हैं। शेष अफ्रीका के 
देशों में फैले हुए हैं- बस दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाबे, लेसोथो और 
बोट्सबाना अपवाद हैं। जिन देशों में औसत जीवन आशा 6० वर्ष 
से काफी अधिक है, वहाँ भी समाज में ऐसे अच्छे खासे समुदाय 
मिल जायेंगे, जिनकी आयु 60 वर्ष से बहुत कम होती है। इसी 
प्रकार 60 वर्ष से कम जीवन प्रत्याशा स्तर के देशों में भी कछ न 
कुछ सपन्न अथवा विशेष वर्ग ऐसे निकल आते हैं, जिनमें 
अत्याशा का स्तर 60 वर्ष से काफी अधिक रहता है। पर एक बात 
स्पष्ट है- दक्षिण एशिया और सहारातर अफ्रीका से बाहर प्राथमिक 
वउचना एव अभाव का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। 

इन देशों 

ही है। फिर भी भारत इनमें सबसे गया. गुजरा नहीं 
सकता। यहाँ औसत आज 
निकट 

जीवन 

कुल जनसंख्या का आधा भाग तो भाश्त में 

कहा जा 



बल्ुत अच्छी तरह से विकास सूचकों सम्प्राप्ति करता प्रतीत 

है, किन्तु भारत में उसके विशाल भू क्षेत्र एवं 

गृत्युदर एवं वयस्क साक्षरता दरों की 
जानकारी सारणी-[2:॥ |में संकलित की गई है। इन दो जीवन स्तर 
सूचको की जानकारी भारत और अफ्रीकी देशों के विषय में ही नहीं 

» अफ्रीका के सबसे पीछे रह गये तीन देशों, भारत | के सबसे पिछड़े 
तीन राज्यों और उन राज्यों के भी खस्ताहाल तीन जनपदों की 
।99] के आधार पर जानकारी इस तालिका मे संकलित है। 
सारणी-(2:4 |) से हमें यह ज्ञात होता है कि विश्व भर मे ऐसा कोई 
देश नहीं है जहाँ उड़ीसा प्रांत के गजम जनपद से ज्यादा बुरी दशा 

ल् हो। यही नहीं विश्व में कहीं भी नारी साक्षरता की दुर्दशा हमारे 
राजस्थान के बाड़मेर जनपद से अधिक नहीं है। इन दोनों जिलों में 
अपनी अपनी जनसंख्या का योग तो सियरा लिओन, निकारागुआ 

..... तथा आयरलैंड आदि देशों से भी अधिक बैठता है। रुस तथा ब्राजील 
. देशों के समान जनसंख्या वाले विशाल राज्य उत्तर प्रदेश का औसत 
2" जीवन स्तर सारणी-(2:4) में दिखाये जा रहे सूचकों की दृष्टि 

सहारेतर अफ्रीका के निकृष्टतम देशों से कछ खास बेहतर नहीं 
। लगता | 

यह बड़ा विचित्र लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र त्र्में भारत 
हालत सहारेतर अफ्रीका जैसी है। इन अफ्रीकी दे 
भारत राजनेतिक अस्थिरता, अऔैनिक _ तानाशाही, ग्हयुद्धवों 
पड़ने वाले अकालों से पिछले 50 वर्षों में मुक्त ही रहा। 



सारणी-(2:4 ) 

भारत एवं सहारेतर अफ्रीका : एक तुलना-99 

भारत भारत [846.3 

तीन उड़ीसा 3.7 | 424 | राजस्थान '। 

निकृष्टतम म.प्र. ]7 | बिहार 23/52 .' ॥ 

64 ].4 8/3 7 छ् 6 

।52 

बहराइच | 
थम [7/36 |... 

(3. प्र. | .... १। 

 बुस्कीना बा 
]67 

सहारातर 

अफ्रीका के माल । 
49 7/35 

तीन निकृष्ट 

क् देश 
।48 

सहारातर सहारातर क् सहारातर |. . | 
ली क् 0455 ६ पा । 488.9 | 40/63 । 

3 अफ्रीका अफ्रीर आह द । 

नोटः- भारत में वयस्क साक्षरता की दृष्टि 

अफ्रीका में 75 वर्ष की आयु को 
7 वर्ष की तथा 

_उपद्युक््त माना गया 
०76 0०ए००एाएणा। २ण, 993-94; प्पाना 6ए००फाला एच्णा 

_994 & $थ्याए6 एल्ड्रांआा्ांग ठछपावात, 7०0, 994 से संकलित | 



किन्तु इन अच्छे हालात का लाभ उठाकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
हम कोई उल्लेखनीय प्रणति कर पाने में असफल रहे हैं। 
शिक्षा में विफलता और उच्च शिक्षा एवं 
भारत के वर्तमान युग 

लज्जाजनक पहलू है। 

प्राथमिक 

शोध कार्यो में भारी सफलता 
के विकास अनुभवों का सबसे अधिक 

भारत में उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्तियों का बहुत विशाल 
समुदाय है। इनकी योग्यताओं का प्रयोग कर दक्षता आधारित उद्योगों 
के तीव्र विकास के आज अनेक अवसर उपलब्ध ह्ै। 
नगर एवं उसके आसपास कम्प्यूटर से जुड़े अनेक नये उद्योगों के 
व्यापक विकास का क्रम आरंधभ भी हो गया है। ये उपलब्धियाँ 
महत्वपूर्ण हैं तथा कल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति शुभ 
संकेत भी हैं। किन्तु भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भयावह 

हा विषमताओं के कारण आर्थिक प्रगति के समान लाभ भी समाज में 
हि अधिक व्यापक रुप में प्रसारित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि चीन और क् 

कोरिया आदि देशों ने तो उन उद्योगों का विकास किया है जिनमें 

होता है-उच्च 

अशिक्षित 
तक उसका कोई लाभ नहीं पहुँच पाएगा। एक साधारण 

सा जेबी चाकू या ठीक से काम करने 
में सर्वोत्तम 

जनसमुदायों 

है। पर भारत का गरीब 



अधिक योग्यताओं की आवश्यकता भी नर्हीं पड़ती, डी चीन, दक्षिण 
एशियाई देशों की साक्षर श्रम शक्ति एक बहुत बड़ी फूँजी सिद्ध होती 
है।' 

निरक्षर श्रम शक्ति जो लिख-पक़॒ या गिन नहीं सकती, 
छपे या हस्त लिखित निर्देशों को समझकर उनका अनुपालन नहीं 
कर सकती वह आधुनिक उद्योगों में ठीक से काम भी नहीं कर 
सकती । इसी कारण बाजार आधारित विकास के आर्थिक सुयोगों का 
लाभ उठा पाने से भी यह विशाल जन समुदाय जो देश के अनेक 
भागों में तो जन-बल का अधिकाँश ही है, वंचित रह जाता है। 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा की विषमता अकुशलता का स्वरूप धारण कर, 
नये आर्थिक अवसरों से लाभान्वित न हो पाने की विषमता में 
परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकार से समाज में वितरण की विफलता 

ड्स 

और अवसरों से लाभ उठाने 
कारण महिलाओं की 

प्रेरित प्रणति 

अवसरों. 

द 
इस: उपलब्धि व के

 

। भारी खुधार लक हे।+ अल 

रोजगारों और अन्य 
बहा 

! भारत विकास की ' भारत विकास की दशाएँ ,अम, दशाएँ ;अमर्त्य सेन, ज्या द्वीज; भारत तुलनात्मक दृष्टि से पृ. सं. 38 



यह भेद बहुत ही तीखा प्रतीत डोता है। वस्तुतः इस मामले 
ही दक्षिण एशिया न केवल 
लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीका के सभी पिछड़े हुए देश 
प्रतीत होता है। 

पूर्वी एशिया से पिछड़ गया है वरन् 

भारत को केवल विदेशों से ही नहीं, अपने प्रदेशों से भी 
बहुत कुछ सीखना 

उपलब्धियों में बहुत भारी अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। 
सूचकों के आधार पर भी ये अंतर बहुत विशाल है। 

बाकी है। भारत में क्षेत्रीय अनुभवों और 

मानक आर्थिक 

पजाब 
हरियाणा, आदि कुछ राज्य आर्थिक विकास की दौड़ में अग्रणी रहे 
हैं। वर्ष 4997-92 में भारत - की प्रति व्यक्ति आय 5583 थी 
जबकि पंजाब और हरियाणा में इसका स्तर क्रमश: रू. ०643 तथा 
8690 रहा। परिणामस्वरूप जहाँ भारत में 43 प्रतिशत ग्रमीण 
जनता गरीबी की रेखा के नीचे है, वहीं इन प्रदेशों में यह अनुपात 
क्रमश: 2] तथा 23 प्रतिशत ही रह गया है। इन प्रान्न्तों का यह 
अनुपात अखिल भारतीय अनुपात से प्रायः आधा ही है। जबकि यह 
बिहार और उड़ीसा के 66 प्रतिशत का एक तिहाई मात्र लगता है। 

सामाजिक विकास के पटल पर भी यह क् 
अन्तर बहुत चौकाने वाले हैं: जहाँ केरल में नारी साक्षरता 8 6 
प्रतिशत है वहीं राजस्थान में अभी भी यह 2 0 प्रतिशत ही है | 
क्षेत्रीय अंतर भारत के साक्षरता परिदृश्य के केवल एक आयाम 
दिखाते हैं। अधिक 

ज्ञान कर पार्यी हैं। जीवन-दशाओं में अन्य सूचकों 
धषण, मरणशीलता आदि 

यह ह 



बाद जो निष्कर्ष निकाले हैं, 
वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से और भी 
महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार केरल और उत्तर प्रदेश की तुलना बहुत 
ही महत्वपूर्ण है। जीवन स्तर के अनेक सूचकों के अनुसार इन दोनों 
प्रदेशों के बीच एक बहुत 

की गहरी समानता भी 
केरल के विस्तृत अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि सामाजिक 
पर उसकी सफलता का 

पटल 
रहस्य प्राथमिक शिक्षा, भू-सुधार,समाज में 

नारी की भूमिका तथा जन स्वास्थ्य एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं के 

क्षेत्रों को दृष्टिगतत करने के कारण उ.प्र. सामाजिक विकास 
अवसरों से वंचित रह गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक 
उपलब्धियों की समीक्षा करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ 
केरल में कुछ विशेष कार्यो में सरकारी नीतियों की सफलता व्यापक 

विकास अनुभव की सबसे विशेषता साक्षरता. पर बहुत 
दिया गया ध्यान रही है। इर्स इसी के कारण साक्षरता: 

की ाध्टका हो 
: प्रशस्त हुआ है। उद्र. में 



का अवसर नहीं मिल पाता। इसी शैक्षिक 
बडुत उच्च मृत्युदर और प्रजनन दर के रूप में 

पिछड़ेपन का दुष्परिणाम 

सामने आता है। 
दोनों अध्ययनों में जो सबसे महत्वपूर्ण 

तथ्य उभरता है, वह है नारी की सामाजिक दशा। उप्र. में 
दमनात्मक स््त्री-पुरुष संबंधों का अपना इतिहास रहा है। अभी भी 
इस प्रदेश में स्त्री-पुरुष के बीच विषमता बहुत ही विशाल एवं 
विस्तृत है। विश्व के बहुत कम देशों में स्त्री-पुरुष अनुपात उ.प्र. मेँ 
जितना कम पाया जाता है। साक्षरता की भाँति नारी भी अर्थव्यवस्था 
और समाज में सक्रिय तथा निर्बन्ध भागीदारी का दमन प्रदेश के 
सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है। इसके विपरीत केरल 
में बहुत समय से नारी का सामाजिक स्थान बहुत गरिमामय रहा 
है। यही महिला जागरुकता अनेक सामाजिक उपलब्धियों का आधार 
बनी है। साक्षरता के प्रसार में भी इस जागरुकता का विशेष 
योगदान रहा है। केसल में दो तिहाई प्राथमिक स्कूल शिक्षक 

जीवन दशा में सुधार आता है। प्रो. सेन जोर देकर कर इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हैं कि केरल में जीवन स्तर की उच्चता की व्याख्या उच्च 
आय और गरीबी की न्यूज़ता द्वारा संभव नहीं है। इस दृष्टि से तो 
उ.प्र. और केरल एक सी हालत में है। यदि फिर भी. दोनों प्रदेशों में 
मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकारिता में भारी अंतर है तो क् 
इनके कारण शिक्षा स्वास्थ्य, क् बाल: टीकाकरण, सामाजिक सुरक्षा 
व्यवस्था और सार्वजनिक क् खाद्य संभरण व्यवस्था आदि के स्वरुप एवं क् 
प्रसार में ही खोजने होंगे। उ.प्र. में इन सेवाओं की जमकर अनदेखी की गई है। ग्रामीण 0 हक 

सेवाओं द के हु आंधार गे 
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चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी प्रयास 
कहीं आगे बढ़कर सामाजिक प्रयास भी सरकारी नीतियों और उनकी 
कारगरता को प्रभावित करते हैं। केरल में बहुत जल्दी ही साक्षरता 
के प्रसार से वहाँ की जनता सरकार की _ नीतियों और सामाजिक 

झुख्य स्त्रोतः- भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 4980-8॥ से 499-4-०७ 5 तक भारत विकास की दशाएँ ;अमर्त्य सेन एवं ज्या द्रीज; 



जाना चाहिए। 

अन्त में उप्र. 

अभावग्रस्त लोगों की 
समाज के 

राजनैतिक संघटना और उसके विशेष महत्व 
की बात उठती है | में 

परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो पायी है। उ 
प्र. में परंपरागत विशेषताओं और सामाजिक विभाजनों का वर्चस्व 
अभी भी अक्षुण है, यह और अधिक सामाजिक सद््प्रयासों में बाधक 

रु हा बनता रहता है। उ.प्र. कई गांवों में आज भी ऐसे शक्तिशाली 
रे भू->स्वामी मिल जाते हैं, जिनके दबदबे के कारण वहाँ सरकारी सकल 

की स्थापना नहीं हो पाती। अधिक सामान्य रुप से यही कहा जा 
सकता है कि समाज के विशिष्ट वर्गों का सत्ता पर एकाधिकार रहा 

. है। इसी के दम पर राज्य और स्थानीय राजनीतिक स्तरों पर 
अभावग्रस्त वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज किया 
जाता है। 

इन सभी अन्तरों की पृष्ठभूमि में हम विकास प्रक्रिया में 
राजनीति की भूमिका की चर्चा कर सकते हैं। केरल में ऐसी विशेष 
सॉँसस््कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपरायें भी रही होगी जिसके क् 
सामाजिक 

घटनाक्रम 



आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक भागीदारी में प्राय: 
डूछझ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है। यही बात प्राथमिक 
शिक्षा के क्रम में अर्जित अंक ज्ञान और अन्य प्रकार की कृुशलताओं 
पर भी इसी रुप में लागू होती है। कह ३ 

प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का. कार्य _ 
करती है। भारतीय जनमानस को यह समझ में आ चुका है कि. 
प्राथमिक शिक्षा सामाजिक स्वीकार्यता का एक सशक्त माध्यम है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में हुई बातचीत से यह ॒स्पष्ट पता चल 
जाता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गये लोग शिक्षा को अपने 
बच्चों के लिए सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठने की सीढ़ी मानते हैं। 
हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को अनेक सामाजिक नेताओं ने शिक्षा और ररः 
सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन के बीच संबंध को अच्छी तरह समझ 
लिया था। गोपालकृष्ण गोखले तो प्राथमिक शिक्षा संवर्द्धन 
ही सशक्त सर्मथक थे। उन्होंने 4909 के 

स्थानीय प्रशासन 



जअलुसरण कर भारत के कई भागों में. दलितों को सदियों से चली 
आ रही शोषणपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाना संभव हो सका है। 
स्वतंत्रता पूर्व भारत के अनेक नेताओं और समाज सुधारकों ने शिक्षा 

ई प क् पर ही सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया था। इनमें 
से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:- राजा राममोहन राय, महर्षि 
कर्वे, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, रवीन्द्रनाथ 

सामाजिक एवं राजनैतिक नेता इस पर ध्यान देने से कतराते क्यों 
रहे हैं। इसी कतराने का एक आयाम यहाँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
में अपनाई गई सरकारी नीतियों की नितांत अक्षमता है। शिक्षा पर 
ध्यान नहीं देने की मनः स्थिति केवल सरकारी हलकों तक सीमित 
नहीं रही। हमारे राजनैतिक दलों, अ्रमिक संगठनों, क्रांतिकारी संगठनों क् 
एवं अन्य सामाजिक आंदोलनों, सभी को इस ओर ध्यान नहीं देने 
का दोषी माना जा सकता है। कई प्रकार की वैचारिक धारणायें भी 
इस उपेक्षा का कारण बनीं हैं- 

[. रुढ़िवादी उच्च वर्णो का विश्वास है कि निम्न जातियों के जन 
समुदाय को शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 

2. गाँधीजी के इस विचार की भ्षामक व्याख्या कि-*साक्षरता माज्र 
_ को शिक्षा नहीं माना जा सकता है।* शा कक 

3. कुछ क्रांतिकारी विचारकों का मत है कि वर्तमान 

॥ 

' शिक्षा व्यवस्था 
निम्न वर्गों को. गुलाम बनाये रखने का जरिया मात्र है 

_“औपनिवेशिक व्यवस्था का भग्नावशेष ही है।* 



शिक्षा: एक 
यजनैतिक मुद्धाः में लेखकद्दय के द्वाय सारणी-(2:3 ] भारत में 
प्रथामिक शिक्षाःउपलन्थियाँ एवं विषमतायें? के अर्न्तगत उ.प्र. और 
केरल की स्थितियों की तुलना की है। ये आँकड़े स्वतंत्र एवं पर्याप्त 
रुप से विश्वस्त स्त्रोतों से लिए गये हैं। ये स्त्रोत हैं- भारत की 
जनगणना तथा राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण। सारणी- (2:3) में सरकार 
द्वारा तैयार “बच्चों की स्कूली भर्ती? के आँकड़े नहीं लिए गये हैं। 

इस विषय में सरकार का शिक्षा 
विभाग समय-समय पर आऑँकड़े जारी करता है। ये सरकारी आँकड़े 
वास्तविकता को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। इसका एक 
कारण यह भी है कि प्रत्येक स्तर के सरकारी कर्मचारियों के अपने 
हित इस प्रकार की जालसाजी से जुड़े रहते हैं। सरकारी री आँकड़ों के 
आधार पर तो केरल और हरियाणा को छोड़ सभी प्रान्तों में उपयुक्त 
आयु वर्ग के अनुसार 00 प्रतिशत लड़के प्राथमिक स्कलों में प्रवेश 

के अनुसार स्कूल जा रही है। किन्तु वास्तविक सर्वेक्षणों द्वारा इनकी 
बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करने वाले सरकारी आँकड़ों को 
विश्लेषण की दृष्टि से अस्वीकार्य पाते हैं। 

ः सरकारी जानकारी कारी पर निर्भर रहने वाले 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे- (ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्टः 3 और 

को प्रकाशित करते हैं। 
रिपोर्ट'के अनुसार भारत 



थे। इस प्रकार के आँकड़े 
भारत की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलताओं की 
स्वर्णिम झाँकी का सृजन कर सकते हैं। 

शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा कर चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यह 
प्रशंसा “आधिकारिक” आँकड़ों के हिस्से ही आती है और जनगणना 
तथा राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण इन आँकड़ों की पुष्टि नहीं कर पाते। 

क् सारणी-(2:3) का विश्लेषण करने से पहला 
निष्कर्ष तो यही निकलता है कि सारे देश की औसत साक्षरता दर 
कम ही है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि शैक्षिक उपलब्धियों में भीषण 
असमानतायें औसत साक्षरता दरों की समस्याओं को और भी उलझा 
देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये 
विभिन्न राज्यों में किये जा रहे प्रयासों की गंभीरता और 
प्रभावोत्पादकता में बहुत भारी अंतर है। तीसरी मुख्य बात यह है 
कि स्त्रियों और पुरुषों की शैक्षिक सफलताओं में भी बहुत अंतर है। 

। ये अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी है। विभिन्न 
सामाजिक वर्गों के बीच तो ये अंतर और भी अधिक दिखाई पड़ते 
हैं। निम्न औसत साक्षरता और उसमें भी व्यापक विषमतायें सहज 
ही ऐसे परिदृश्य की रचना कर देती हैं, जिसमें समाज के अभाव 

की शिक्षा तो बहुत ही नाम मात्र की रह जाती है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहीं अनुयूचित जातीय 

महिलाओं में तो साक्षरता दर मात्र 49 प्रतिशत ही है। ये जातियाँ 
भारत की जनसंख्या का १6 प्रतिशत हैं। इसी तरह कल जनसंख्या 
में 8 प्रतिशत के समान जनजातीय महिलाओं में से केवल १6 
प्रतिशत ही साक्षर हैं। 

राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
वर्ष से अधिक आयु 
साक्षर नहीं हो पायी हैं। जब अभाव ग्रस्तता के सभी कारण एक 
साथ मिल जाते हैं- अर्थात् नारी होने 



क्षेत्र में बनी अनुसूचित जाति से संयोग 
अतिवंचित समूहों में साक्षरता नाममात्र की 

सारणी (2 ४93 ) 

ह 

चुने हुए (7+वर्ष) समूहों की साक्षरता दर 
(]999) कुल जनसंख्या में:- 

।0 से ॥4 वर्ष के बच्चों की साक्षरता दर 
(] 987-8 8 ):- 

पा 00: किलर किजारी पलक, 
बच्चों. का स्कूल जा 

(।987-8 8) (%०):- 
अनुपात 

।2 से 
जाक कभी 

4 वर्ष के उन बच्चों का अनुपात 
नहीं गए (986-8 7 ):- 

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात 
(।5 वर्ष वर्ण में) (।98॥ ):- हि 



चौथी प्रमुख बात यह है कि भारत में निरक्षरता केवल 
बुजु्ों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा बच्चे 
इससे मुक्त नहीं हो पाये हैं। पूरे भारत में 0-44 वर्ण की आयु 
वर्ग की ग्रामीण लड़कियों में से आधी निरक्षर हैं। उप्र. में तो यह 

भारत का सबसे 

जअलुपात उ.प्र., मध्यप्रदेश और बिहार में दो तिहाई हो जाता है। 
किन्तु राजस्थान में 87 प्रतिशत इसी वर्ण में में आती हैं। इसी प्रकार 
।0-4 वर्ष आयु की मात्र 42 प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ स्कूल जा 



थमिक के पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम को नहुत कम बच्च पूरी कर बातें हैँ।: ॥ 5865 
शिक्षा पूर्ण किये हुए 
आँका गया था। 

में भारत में प्राथमिक 
वयस्कों का अनुपात एक तिहाई से भी कम 

संपूर्ण अध्ययन का सार यही 
है कि “आर्थिक विकास का. उद्देश्य मनुष्य की स्वातंचक्ष्य में वृद्धि है।* 
और यह स्वातंत्ष्य वृद्धि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करके 
प्राप्त की जा सकती है। पिछड़े भारत के- पिछड़े राज्यों के- पिछड़े 

जातिंगत, राजनीतिक, 
अपनी विश्लेषण तकनीक से प्रो... 

सेन ने समस्त विश्व के आर्थिक हित चिंतकों को नये सिरे से 
सोचने पर विवश किया है। अतः 'विजनेस वीक” की पूर्ण 
उचित है- “बिल्कुल नये विचार 
विद्वतापूर्ण तथा मानवीय 

सामाजिक और संस्थागत ही है। 

---------- सेन के आशावाद तथा. 

सेन भारत में प्राथमिक शिक्षा के न्यून विस्तार 
की भर्त्सना “उच्च शिक्षा के. अधिक विस्तारः के आधार पर करते हैं। 
तथ्यों की दृष्टि से सेन की बात सही लगती है भारत में कॉलेज 



सेन पहली नीति के समर्थक हैं। उन्हें कोई आपत्ति 
नहीं यदि भारत उच्च शिक्षा में निवेश नहीं 

संभवत: संभव ही नहीं मानते होंगे। वे चाहते है कि भारत प्राथमिक 
शिक्षा में निवेश करे और देश के अन्दर समानता का प्रयास करे। क् 

यदि दूसरी नीति अपनायी जाये तो बात बदल 
जाती है। देशों के बीच समानता लाने के लिए यह आवश्यक है कि 
उच्च शिक्षा में निवेश किया जाये और उच्च तकनीकी क्षमता का. 
विकास किया जाये तो औद्योगिक देशों से प्रतिस्पर्धा _. कर सके। 
सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च समाप्त कर देने. 
से यदि देश के अन्दर असंमानता बढ़ भी जाये. तो उसे स्वाभाविक 
ही माना जाना चाहिये। अतः उच्च शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा 
अधिक खर्च की नीति देशों के बीच समानता की सही नीति से 

भारत के सामने सबसे अहम् चुनौती औद्योगिक देशों से 
समानता हासिल करने की है। उसके बाद सार्वजनिक सुविधाओं तथा. 
निजी दान के माध्यम से हमें रे उच्य सदन: को और बढ़ना है। 
इसके लिए हमें प्राथमिक शिक्षा में नहीं वरन् उच्च शिक्षा : 

.. निवेश करना. 



जैसी संस्थाओं को अवश्य स्थापित करे 
उच्च शिक्षा का विकास देशों के बीच 

इस बात का समर्थन विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री 
थ | कहते हैं कि “विश्वविद्यालयों 

पैसा इसलिए नहीं देना चाहिये कि इससे व्यक्ति विशेष की क्षमता 

साथ-साथ आय के नन््यून स्तर को समझना होगा जिस पर सेन 
फिदा हैं। सेन इस बात को नहीं देखना चाहते हैं कि राज्य के आर्थिक विकास की न्यूजता का कारण संभवतः सरकार 
का प्रसार ही है। 

सेन प्राथमिक शिक्षा का पक्ष इसलिए भी लेते हैं क्योंकि 
उनके अनुसार इससे रोजगार मिलने मे सहायता मिलती है। सेन 
की पहली मान्यता यह हैं कि आधुनिक उद्योगों को शिक्षा की 
क्षमताओं की आवश्यकता होती है। दूसरी मान्यता यह है कि 

आवश्यक शिक्षा का स्तर घटता जाता है। अस्सी के दशक के मध्य 
में जब मारुति कार भारत में आयी थी तो उसकी नई तकनीक 
जैसे- थर्मोस्टेट रेडियेटर आदि के लिए मेकेनिकों को कम्पनी में 
व्यावसायिक शिक्षा दी गयी। उस समय लोग अपनी मारुति को शिक्षित” मेकेनिक से ठीक करवाते थे, क्योंकि तकनीक नयी थी। 
अब ऐसा नहीं है। आज के मारुति मेकेनिक निरक्षर भी हो सकते 
हैं, जिन्होंने अपने उस्ताद से शिक्षा ली कहै।:5 579 / कक ४६ 

विश्व बाजार के उत्पादन करने में प्राथमिक शिक्षा 
. की कितनी आवश्यकता होगी, यह॒ स्पष्ट नहीं है। मण्डया का 

निर्यात के लिए रेशम के कीड़े उगाता है, उसके लिए 
. प्राथमिक शिक्षा का क्या वात ली टिक 8 तक व हि कक ही 2 कं कल हम 



अवसरों से जोड़ना होगा। स्कूली क्षमताओं 
इतंजार करना होगा जब तक तदनुसार 

रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते हैं। 

सेन ऐसा मानकर चल यहे हैं कि रोजगार के 
हैं, कमी “क्षमताओं? की है। सेन स्त्री शिक्षा के सरकारी प्रबंध पर इसलिए विशेष जोर देते हैं। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अनेकों शिक्षित स्त्रियाँ बेरोजगार घूम रहीं हैं। सेन इस बात को 

नजरअंदाज करते हैं कि शिक्षा में सरकारी व्यय बढ़ने से रोजगार 
कम हो जाते हैं, जिसक लिए शिक्षा दी जा रही होती है। सेन. स्त्री 
शिक्षा के सरकारी प्रबंधन के पक्ष में तर्क देते हैं कि उसका संबंध 
घटती जन्म दर को दिखाता है। 

उसवसर उपलब्ध 

वस्तुतः व्यक्ति का स्वातंह्य संवर्द्धन शिक्षा से 
हो सकता है या रोजगार से। ये दो 

बैक के विशेषज्ञों और डॉ. भरत झुनझुनवाला का' स्पष्ट 
मानना है कि ऐसा नहीं है। संसाधनों की सीमित दशा में हमें पहले 
रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। आर्थिक 
सशक्त 

रुप से 
डोने के बाद व्यक्ति स्वयं शिक्षा पर ध्यान देता है जिससे 

उसकी कार्य क्षमतायें बढ़ सकें। “परिवार शिक्षा के. लाभ-हानि का 
_ विश्लेषण करते हैं। यदि शिक्षा में निवेश करने से उन्हें भविष्य की 

_ आय में लाभ होता द्खिता है तो वे अवश्य ही ये निवेश करेंगे / 
.._ किन्द्र यदि इस निवेश का लाभ नकारात्मक हो तो के इस निवेश 
को नहीं करना चाहेंगे। बाल मजदूरी द 
. येजगार्यें की ढद्धि में है। 

[री की समस्या का हल शिक्षित 
परिवार स्वयं शिक्षा की व्यवस्था कर 

>7 







प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 

ई.पी. तृतीय से आच्छादित है। वर्ष 2000 में जनपद में यह योजना 

संचालित की गई। इस योजना के अर्न्तगत जिला प्राथमिक शिक्षा 

कार्यालय से एक शैक्षिक यूचना प्रणाली का गठन किया गया, 

जिसके माध्यम से जनपद के कुछ शैक्षणिक आँकड़े प्राप्त किये गये 

जो निम्नवत हैंः- 

सारणी-(3:4 ) 

जनपद में शिक्षा परिदृश्य-(वर्ष 2000-0व) 

..._ | विद्यालयों ु कुल ! 02 
क्षेत्र नामांकन 

की संख्या शिक्षक 

बामौर 845] 283 

चिरगाँव 23 |. 294 

गुरसरॉय 
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वर्ष की आयु के कुल 224487 
अर्थात 92.98 प्रतिशत का 

448 अध्यापक थे। कल 
कक्ष थे। इस प्रकार एक क 

एक वर्ष में 6॥ नवीन 

भवनों का पुनर्निर्माण कयया गया। १400 हैंडपम्प और 230 
शौचालयों का निर्माण भी इसी योजना के अन्तर्गत कराया 
इसका उद्देश्य शत प्रतिशत नामांकन करना था। शाला त्याग की दर 
को घटाकर व0 प्रतिशत तक करना एवं विभिन्न विषयों की दक्षताओं 
की सम्प्राप्ति में वृद्धि करना है। इसके लिए सेवारत अध्यापकों का 
प्रशिक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, अध्यापक अनुदान दिया गया है। 
फलत: नामांकन वृद्धि और शाला त्याग की दर में कमी आयी है। 
योजना पूर्व जनपद में शाला त्यागी बच्चों था। 
लेकिन नबम्वर 200 में किये - गये सर्वे से पता चला है कि विगत 
दो वर्षो में शाला त्याग की दर में के गा 

वर्ष 7999 से 2003 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 
में वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के 
अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को नि शुल्क पाठ्य-पुस्तकें 
वितरित की गरयीं। जिसका प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2002-03 में 

गया | 

कुल 30749 बच्चे नामांकित हुए, जो गत वर्ष की तुलना में 
4882 अधिक थे। अर्थात 45 प्रतिशत बच्चे अधिक 5 नामांकित हुए 
वर्ष 4999 से वर्ष 2003 के को सारण 
देखा जा सकता है- 



कक्षा-6 

जनपद वर्ष 4999-20063 तक उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों की शत प्रतिशत नामांकन दर को भी हमने प्राप्त कर 

' | लिया है। अब उद्देश्य शाला त्याग की दर को कम करना ही रह । 
गया है। वर्ष 7999 से वर्ष 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक 
स्तर पर नामांकन की स्थिति इस प्रकार है- 

५३३ 

बे 
<ड्ड् 

री कक 

अमइ24५५००६+ वसा: 

मिल लव मत जल 

किक पल कीट जकक लक लक 

सारणी-(3:4].... हम 
प्राथमिक आय।|मक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2 

5 28 ५६ 4 कु 3६ डॉ रब] 
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>छकक ललक:। 

सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के ग्रामीण क्ष्षेत्रों 
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का. अनुपात 4:। है जबकि 

पर ॥ उच्च प्राथमिक विद्यालय 

वर्ष 499] की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता दर 

54.60 प्रतिशत थी। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 66.80 
प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 33.80 प्रतिशत थी। वर्ष 2007 
की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 66.69 
प्रतिशत हो गयी। पुरुषों की साक्षता दर 80.44 और महिला 
साक्षरता दर 5व.2 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार 4990 से 

2000 के दशक में कुल साक्षरता दर में 5.09 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर में 43.3॥ प्रतिशत और 

महिला साक्षरता दर में 7.4। प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनपद में 

साक्षरता की स्थिति को सारणी में स्पष्ट किया गया है- 

सारणी-(3:5 ) 

जनपद में साक्षरता' 

पुरुष साक्षरता दर 66.80% 

महिला साक्षरता दर 33.80% 

59.% 

78.60% 

54.60% 
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प्रकार 

परिषदीय/राजकीय 
मान्यता प्राप्त 

है वित्तीय सहायता 
| प्राप्त 

जब हम विभिन्न विकासखंडों की असेवित बस्तियों को संख्या 
और वहां से विद्यालयों की दूरी, निर्धारित मानक 300 की आबादी 
और १.5 किमी. की दूरी पर नजर डालते हैं तो इन बस्तियों में 
औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कम आबादी वाले 
क्षेत्रों के लिए ई. जी. एस., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य 
प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता प्रतीत होती है। 
असेवित बस्तियों की संख्या तथा दूरी के अनुसार विद्यालय की 
सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या सारणी (3 :8| में देखी जा 
सकती हैः- 

सारणी (35:58 ) 

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की जनपद मर्म प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता 



प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उपर्युक्त समस्त बस्तियों में जिला 

अन्तर्गत 444 एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53 प्राथमिक 

प्रकार समस्त बस्तियाँ 



की संख्या 
जिसकी 
आबादी 800 
से अधिक है। 

प्रायमिक 
विद्यालय 
अनुपात 
52 करने 

आवश्यक 

उच्च 

प्राथमिक 
विद्यालयों 
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शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षण की गुणवत्ता को 

करता है। शिक्षा विभाग के मानक के. अनुसार 40 या 45 छात्ओं 

पर एक शिक्षक आवश्यक होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात की 
अधिकता के कारण अनेक समस्यायें अत्पन्न होतीं है। जैसे समय 

और अश्रम का द्गुरुपयोग होता है, धन का दुरुपयोग होता है। बालकों 

की उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे शाला त्यागी 

बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है।. 

जनपद झाँसी में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापकों 
॥।॒ 

एवं शिक्षा मित्रों की स्थिति एवं अनुपात दर सारणी (3:45) में देखी 
जा सकती हैः- 

क् सारणी (3:45) 

विकासखंडवार अध्यापक शिक्षामित्र अनुपात अध्यापक शिक्षामित्र अनपात 

का 
हा एव 
ड़ रा 
ह उ 
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निजी और सरकारी 

“पहली संकल्पना क् और कार्य में 
उद्देश्यों की एकता से स्वतंत्रता दिलवाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ 
किया। इसी तरह हर्में एक दूसरी संकल्पना की भी आवश्यकता है 
जो समान उद्देश्यों के लिए समाज के सभी वर्गों से लोगों को एकत्र 
कर सके। जटिल प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा 
सहित संरचनात्मक क विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और 

कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कार्यो से भारत को विकासशील से 
विकसित देश में परिवर्तित करना होगा। इस महान संकल्पना का 

लक्ष्य गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी उन्मूलन होगा। इस संकल्पना 
के प्रति जब हमारे देशवासियों के विचार समान होंगे तब प्रसुप्त 
संभावनायें विशाल शक्ति के रुप में सामने आकर करोड़ों लोगों को 
समृद्धि और खुशहाली देगी। राष्ट्र की यह संकल्पना मतभेदों और 

छोटी सी सोच से उठे विरोधों को समाप्त कर देगी।” - राष्ट्रपति (८अ 

पी:जे. आब्दुलकलाम द 

राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत के संपूर्ण विकास का 

जो स्वप्न देखा है, उसको साकार करने के लिए उठाये जाने वाले. 

कदमों में पहला कदम शिक्षा और वह भी सर्वशिक्षा है। कोठारी 

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि- “भारत की तकदीर 

विद्यालय की कक्षाओं में गढी जा रही है और विज्ञान . और 

प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा ही आर्थिक समृद्धि, जनकल्याण और 

जनसुरक्षा सुनिश्चित करती है। और प्राथमिक शिक्षा इसकी आधार 

शिला है। मगर ग्रुणवत्ता के स्तर पर अधिकाँश विद्यालयों की स्थिति 

अत्यंत चिंताजनक है। यों तो शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ है परंतु 

गतिहीनता अनेक स्तरों पर देखी जा सकती है।” 
भारत में पिछले 50 वर्षो 

3 गुना, स्कूली बच्चों 

संख्या में लगभग 
संख्या में 8 गुना और शिक्षकों की संख्या 

4 गुना वृद्धि हुई है। ये सब उपलब्धियाँ: परन्तु सर्वशिक्षा का 

दूरी तय करनी है तथा. 

78 



रास्ते टेढ़े-मेढ़े और दुर्गम हैं। महिलायें साक्षरता में काफी 
और अनुसूचित जाति तथा जनजाति महिलायें और 

स्कूली बच्चों का स्कूल बीच में छोड़ देने का प्रतिशत अभी 
ऊँचा है और स्कूली वातावरण में अनुशासन के अभाव दुर्व्यवस्था 

फैली रहने के कारण बच्चे- बच्चियाँ सरकारी स्कूलों को छोड़कर 

निजी स्कूलों में जा रहे हैं। पढ़ाई का स्तर काफी गिरा है और 

अभिजात्य वर्ग और अभिवंचित वर्ण के बच्चे- बच्चियों में खाई इतनी 

चौड़ी छहोती जा रही है कि इसके चलते गंभीर सामाजिक समस्यायें 

पैदा हो रही है। 

भूमंडलीकरण का आजकल बड़ा शोर है। इस शोर के 
माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुनियाँ. 
अब सारे भेदभाव मिठाकर एक होने जा रही है। परंतु सच्चाई इसके 

विपरीत है। यह भूमंडलीकरण “वसु॒ुधैव कूटुम्बकम्”ः की अन्त: प्रेरणा 

से प्रेरित नहीं है बल्कि बाजार की बे-लगाम शक्तियों के सहारे 
+ 

पश्चिम की प्रभ्र॒ुत्ववादी मंयूबे को पूरा करने की एक चतुर प्रक्रिया 

। इसने अर्थव्यवस्था, राजनीति, तकनीकी, संस्कृति, शिक्षा हर क्षेत्र 

को व्यापक रुप से अपनी चपेट में ले लिया है। द रे 

यदि हम अवलोकन करें तो पाते हैं कि बाजार की नीतियाँ: 

भी स्थानों पर लागू होती है, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। यह 

बात सभी स्वीकारते हैं खुव्यवस्थित और संपूर्ण विकास के लिए 

अच्छी शिक्षा परमावश्यक है। परंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में. 

शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई है। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व 

उच्च शिक्षा की स्थिति में जहाँ एक ओर खुधार हुआ हि, वहीं शिक्षा. 

के निजीकरण के कारण साक्षरता दर में आशानुरुप सुधार नहीं हुआ 

है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में 

ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक व तीव्र गति से हुआ है। 

व ग्रुणवत्ता के मध्य खाई बढ़ी है। जहाँ पब्लिक स्कूलों 
प्राथमिक स्तर पर ही सूचना एवं संचार माध्यमों 

गअहण कर रहे. अधिकाँश बच्चे 



आसमान के नीचे बिना कॉपी 

बाध्य हैं। 

इस व्यवस्था ने शिक्षित युवा वर्ग को इतना प्रभावित 

शैक्षिक बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। निजी संस्थान हु 

दिन बढ़ते जा रहे हैं। समाज के एक वर्ग की नजर में सही है 

क्योंकि ये संस्थान ग्रुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न यह 
है कि क्या ये संस्थान गरीब, अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़े वर्ण 

ःशुल्क शिक्षा दे पायेगें ? नहीं, जबकि सरकार को सामाजिक 

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर 

दिलाने के लिए सचेष्ट रहना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 4॥ 
अनुसार-सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी को शिक्षा से पुष्ट 

.... करेगी, किन्तु जिस प्रकार से सरकार शिक्षा का निजीकरण कर यही 

है, वह दिन दूर नहीं जब इतिहास स्वयं को दोहरायेगा अर्थात पहले 

की तरह शिक्षा केवल धनी वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाएगी, 

क्योंकि निजी संस्थान शिक्षा के नाम पर लाखों रुपये की फीस लेते 

और निर्धन व अभिवंचित वर्ग के लोग इतनी फीस नहीं दे 

सकते | गरीब- प्रतिभाशाली- विद्यार्थी एक अभिशाप बनकर रह गया 

है। शिक्षा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रवृत्तियाँ लागू करने पर निम्न मुद्दे 
चर्चा का विषय हो सकते हैं- क् क् क् 

4 . सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-44 आयु वर्ष के सभी बच्चों 

क एवं 

को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान तो सरकार 

कर दिया किन्तु ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में क्या गुणवत्ता 
हर युक्त शिक्षा का प्रबंध सरकारी स्तर पर हो पा रहा है? जो 

आज के समय की माँग है। 

शिक्षा का प्रावधान सरकार ने कर दिया परंतु क्या सभी 2. सबको 

को समान शिक्षा का प्रबंध करने के लिए सरकार ने कारगर 

उपाय अपनाये हैं? इस प्रश्न का उत्तर आसानी से “नहीं? में 

व्यवहार में हम निजी और सरकारी स्कूलों 

0008. ४ 
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आवश्यक नहीं, क्योंकि उदारीकरण के 

,निजी क्षेत्र के सभी विद्यालय गुणवत्ता युक्त 

सजी हैं। शिक्षा को एक उत्पाद (वस्तु) बना दिया गया है अपनी 
वस्तु (शिक्षा) को बाजार देने की स्पर्धा जारी है। अभिभावक ठगे 
जा रहे हैँ, बच्चे छले जा रहे हैं। 

4.सरकार ग्रामीण अंचलों में जब तक बुनियादी आवश्यकता 
पेयजल, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था कर सकने 
में समर्थ नहीं होती, तब तक आधुनिक समय की माँग के 
अनुरुप गुणवत्तापरक शिक्षा जनसाधारण को उपलब्ध नहीं करायी 
जा सकती, क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि नयी तकनीक 
शिक्षा के लिए ऊर्जा संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है। 

5. उदारीकरण के दौर में भारत में भाषायी असमानता की खाई को 
और बढ़ाया है। एक ओर हम मातृभाषा के ऊप में हिन्दी की 

वकालत करते हैं, दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत के लिए अंग्रेजी _ 
ज्ञान अघोषित अनिवार्यता है। ग्रामीण विद्यालयों में तकनीकी 

प्रशिक्षण और अंग्रेजी ज्ञान की शिक्षा का सर्वथा अभाव देखने 

को मिलता है। द क् 

6.ग्रामीण अंचलों के सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में जहाँ एक ओर 
संसाधनों का अभाव है वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और अन्य 

व हा कर्मचारियों में कार्य के प्रति उदासीनता का भाव छात्रों के लिए 

अरुचिकर वातावरण बनाता है। जिन गांवों में हम थोड़ी सी 

रुचि लेकर सहज डी अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, वहाँ 

हा कर्मचारियों का उदासीनता पूर्ण रवैया हमारे अभीष्ट की 

बाधक बनता है। 3 बढ गो आम शी गा 8 

क्षेत्र के विद्यालयों में इन तमाम प्रकार की खुविधायें 

हैं। लेकिन किन के लि 

पैसे से अन्य उपभोग वस्तु 

लिए ? उन चंद अमीर 



यह तथ्य सर्वविदित है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की उच्च 
शिक्षा प्राप्ति हेतु आधारभूत दाँचा तैयार करता है। आर्थिक 
अभाव बच्चे में शिक्षा के प्रति वंचना का भाव उत्पन्न करता है। 

वंचित रह जाते 
हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर पैसे वालों के अधिपत्य के 
साथ-साथ शिक्षा साधनों पर भी उनका अधिपत्य हो जाता है । 
और निर्धनों का धर्नाजन की पात्रता पर से अधिकार 
जाता है। फलतः: अमीरों और गरीबों के बीच की 
चौड़ी हो जाती है। 

"एक प्रश्न यह भी है कि क्या पैसे का गुणवत्ता 
यदि ईमानदारी के साथ सुनियोजित तरीके से पैसा खर्च किया 
जाये तो बिल्कुल है, लेकिन सरकारी स्कूलों का सर्वाधिक 
नकारात्मक बिन्द्रु अब शायद यही हो गया है। कम से कम जो 
अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है, वे गुणवत्ता क् 
के प्रति सजग हो गये हैं। अगर शहरी परिवारों की बात करें 

प्रतिभावान निर्धन बच्चे गुणवत्तायुकत शिक्षा से व 

तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई- लिखाई के लिए अपने बजट 

में जगह बढ़ाई है। अच्छी और गुणवत्ता युक्त पढ़ाई उपलब्ध 
कराना अब उनका मकसद है। अब यह आम धारणा बन गई है 

कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता के लिहाज से शिक्षा ठीक नही. 

है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख 

कर रहे हैं। 

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायवेट संस्थान जो. 

8979-80 तक देश भर में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे. 

, 8 प्रतिशत से भी कम थे, _ लेकिन अब (2005में) यह 

आँकड़ा 5 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। अगर शहर और 

महानगरों में देखा जाए तो सरकारी और निजी संस्थानों 7 
अर 

। लिहाजा सरकार को ग्रुणवत्ता 
व दाँचागत सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना डोगा। 

सरकार 



पैसा जिस मद के 

क् वहाँ तक पहुँचे और 
ईमानदारी से खर्च हो, यह स्रुनिश्चित करना जरुरी है ॥ इसकी 
जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की है जो 

इस प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी व्यावहारिक महत्व को रेखांकित 
करते छुए डीम्ड यूनीवर्सिटी के कुलपति मिलाप डुग्गर का कहना 

-“ जब तक हम विचार और व्यवहार में ईमानदारी और निष्ठा 
लायेंगे, हमारे लिए बड़े से बड़ा आबंटठन भी कम पड़ेगा। 

सरकार जितने भी अनुदान या पैसे की घोषणा करती है यदि 
वह पूरी राशि ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से खर्च की 

जाएगी, तो हम अपेक्षित परिणामों के निकट पहुँच सकते हैं।” 

लिए दिया जा रहा है, वह पूरा 

8. 'सबके लिए, समान शिक्षा और गुणवत्तायुकत शिक्षा) यह नारा 

है भारत के नवनिर्माण के स्वप्न दृष्ठाओं का। हमने आज की 

तारीख में सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य तो लगभग पा लिया है 

ह किन्तु सबके लिए समान शिक्षा और गुणवत्तायुकत शिक्षा के 

लक्ष्यों से अभी भी हम दूर हैं। क् 

सारणी-(3:4 6) 

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का कारण... 

40002 



एक 
कस 

पढ़ाई का स्तर 
अच्छा है 

कि अध्ययनेत्तर 
गतिविधियाँ 

साफ, सफाई, 
सुविधायें 

(अंग्रेजी माषा का 
ज्ञान 

हु से यहा तथ्य तो बहुत साफ तौर पर सामने 
आया कि 200 न््यादर्श अभिभावकों में अधिकाँश १2 2 अभिभावक 

जो स्वयं पढ़े- नहीं हैं अपने बच्चों को निजी पब्लिक स्कूलों में 
भेजना पसंद करते हैं। इनमें से 40 प्रतिशत का ग्ञमानना है कि 
निजी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, 3। प्रतिशत ने माना 

इन विद्यालयों में खेलकूद, नवीन तकनीकी से संबंधित शिक्षा, 

प्रतिस्पर्धायेंं आदि अधिक संपन्न होतीं हैं, 64 प्रतिशत अभिभावक 
साफ-सफाई और प्रबंध से प्रभावित थे तो 4॥ प्रतिशत को अंग्रेजी 

माध्यम से शिक्षा का दिया जाना प्रभावित करता है। 



किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे 
जऊरी तत्व शिक्षा है। भारत सन् 2020 तक एक विकसित राष्ट्र 
बनने की प्रक्रिया में है, परंतु अभी हमारे देश में 30 करोड़ 50 
लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें साक्षर बनाने की जरुरत है और ऐसे 

बहुत से लोग हैं, जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के 

अनुरुप रोजगार और योग्य कौशल प्राप्त करना है। इसके अलावा 

हमें समाज के कमजोर वर्गों के उन बच्चों के बारे में सोचना है जो 

अल्प पोषित हैं और उनमें से कुछ बच्चे 8 वर्ष तक की अपनी 
शिक्षा पूरी कर पाते हैं जबकि अब शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे का 
मौलिक अधिकार है क्या हम चाहेंगे कि लाखों बच्चे जीवन भर 

गरीबी में जीते रहें। जरुरत इस बात की है कि अभिभावकों को 

अपने बच्चों को नजदीकी स्कूल में ले जाकर दाखिला करवाना चाहिए 

और प्रसन्नता तथा विश्वास के साथ वापिस घर लौटना चाहिए 

उनका बच्चा उस स्कूल में अच्छी और नैतिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण 

करेगा | 

राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्द्रलनकलाम शैक्षिक संसाधनों तक 

आम जनता की असमान पहुँच के संदर्भ में अत्याधिक चिंतित है। 

अनेक कारणों से शैक्षिक संसाधनों तक आसमान पहुँच अभी तक 

बनी हुई है। उदाहरण के लिए गांव में 3 प्रकार के परिवार देखे जा 

सकते हैं। पहले वे भाग्यशाली परिवार जो किसी भी कीमत पर 

शिक्षित और अपनी आर्थिक संपननता के कारण 

फिर वे 

का महत्व तो जालते हैं परंतु न तो वे अपने 
उनका मार्गदर्शन करने का महत्व जानते हैं। 

और न ही उन्हें साकार करने की प्रक्रिया और हि 

प्रकार के परिवार वे हैं जो 
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वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में रहने वाले गरीबों को 
शिक्षा के प्रति जागरुक बनायें। हमें इस महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य 
के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों 
अन्य सामाजिक लोकोपकारी संस्थानों और मीडिया के लिए इस क्षेत्र 
में जागरुकता पैदा करना संभव है। अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को 
शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें आवश्यक संसाधनों को गतिशील 

बनाना चाहिए। आधुनिक युग में समाज का स्वरूप दिन प्रतिदिन 

जठिल होता जा रहा है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समस्याग्रस्त 
है। तब विद्यालय का सामाजिक वातावरण कैसे अप्रभावित रह सकता 

? अब विद्यालयी जीवन इतना संशलिष्ट हो गया है कि उसमें 

विभिन्न स्तरों पर समस्यायें विचलित करतीं हैं। इसमें दो समस्यायें 

... प्रमुख हडै- 

।. भौतिक समस्यायें 

2. प्रशासनिक समस्यायें 

शिक्षा के प्रसार में विद्यालयों की भौतिक समस्यायें बाधा. 

बनी हुई हैं। शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा जनसंख्या की वृद्धि ने. 

प्राथमिक विद्यालयों के अभाव की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। 

विद्यालय भवन, शैक्षिक उपकरण, साज-सज्जा, पुस्तकालय आदि का. 

.._ नि तांत अभाव है। आज भी अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास 

द कोई भवन नहीं है। जिन विद्यालयों के पास भवन हैं भी, तो चे 

_ बैठने के लिए 
फर्नीचर प्राप्त नहीं है। विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का 

वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हैं। 

... नि तांत अपर्याप्त हैं। विद्यालय में सभी छात्रों को 

00 
0008 

 श्यामपट जैसी व 

समस्याओं की पूर्ति हेतु धन का 



पुस्तको की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। 
जाता है परंतु उनको समय पर पाट्य पुस्तकें उपलब् 
कभी यह अभाव 

सत्र प्रारंभ 

ब्य नहीं हो पार्ती | 
मुद्रण की अव्यवस्था के कारण देखने को मिलता है तो कभी कागज के अभाव के कारण। अनेक 

इतनी जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं कि उनके गिरने का 

युक्त रहता है। पाठ्यक्रम का बार-बार बदलना भी शिक्षक एवं छात्र 
जाता है। पाठ्यक्रम में जल्दी 

परिवर्तन राष्ट्र हित में उपयोगी नहीं होते। वर्तमान समय प्रौद्योगिकी 
युग है, तात्कालिक सूचनाओं के अभाव में हम जल लिन 

होते हैं। ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 
में संसाधनों के अभाव में इनका श्रीगणेश ही नहीं हो सका है | 
बुनियादी जरुरतों बिजली, पानी और सड़कों के बिना इन सुविधाओं 

विद्यालयों 

हम कल्पना भ्री नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि 
ग्रामीण-शहरी और निजी तथा सरकारी विद्यालयों के वातावरण में 
भारी अंतर महयूस किया जा सकता है। प्राय: देखा जाता है कि 
निजी क्षेत्र के संसाधन संपन्न विद्यालयों में खेल, स्वास्थ्य, प्रतिभा 
संरक्षण हेतु अनेक व्यवस्थायें होतीं हैं. किन्तु . सरकारी क्षेत्र 
विद्यालयों का वातावरण इन सुविधाओं के अभाव में अत्याधिक नीरस 
होता है। क् कक 

ग्रामीण क्षेत्रों व शहरों की निर्धन बस्तियों के स्कूलों के ध 
लिए उपलब्ध संसाधनों को सुविधाओं को प्राथमिकता के अनुसार 
आबंटित करना डोगा। इसके साथ ही शिक्षा संसाधनों में पर्याप्त 
वृद्धि भी करनी होगी। 

का राष्ट्रीय लक्ष्य 

लिए लगातार बजटीय में वृद्धि की गई है। 
तो शिक्षा पर सकल घरेलू 

व्यय जरुर करना होगा। 2 से 3 
वर्षों तक बनाए रखना होगा। इसके 

च 



बाद शिक्षा पर कम सकल घरेलू उत्पाद आबंटन साक्षरता का 
ऊँचा स्तर कायम रखने के लिए पर्याप्त होगा। 

यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्य सरकाईं . शिक्षा 
शन के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 या 3 प्रतिशत 

सार्वजनिक व्यय जुटाने की चुनौती पूरी न कर पाएगी, इसलिए हमें 
इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अतिरिक्त संसाधन पैदा करने हॉगे। 
केन्द्र या राज्यों में शिक्षा पर होने वाला खर्च अब केवल संबंधित 
मानव संसाधन विकास मंत्रालयों या विभागों द्वाय उपलब्ध नहीं 

कराया जा सकता। वास्तव में सरकार के प्रत्येक विभाग को मानव 

संसाधन विकास संगठन के. साझीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभानी चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के 

शन को क्रियान्वित करने के लिए बजट और बुनियादी कढांचों से 
जुड़े संसाधनों में योगदान देना चाहिए। कारपोरेट क्षेत्र शिक्षा हेतु 
संसाधनों में वृद्धि करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 
शिक्षा के समग्र यष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कारपोरेट क्षेत्र द्वारा देश 

के विभिन्न क्षेत्रों को गोद लिया जा सकता है। इस प्रणाली से 
व्यक्ति को कुछ नया करने और देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। 

क् शिक्षा की ग्रुणवत्ता और मानक में भिन्नता 

के कारण पसंदीदा स्कूल की धारणा प्रबल हो रही है। स्कूलों में 

शिक्षण की ग्रुणवत्ता बढ़ाने की जरुरत है। इसके अलावा. ग्रामीण 

क्षेत्रों में नियमित शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश के समय से- ही 
.. बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल 

चलाने गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते आर 

संपनन्न अभिभावक यदि समर्थ हाँ तो प्रारंभिक स्कूलों गक्ष 

कुछ ग्रामीण बच्चों को गोद ने सकते हैं। 

तक जनपद के परिषदीय प्राथमिक 
क्र 

सुविधाओं का प्रश्न है; उनकी क्षेत्रवार 



विकासखंड का विकास 

नाम 

बड़ागाँव 

बबीना 

बंगरा 
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जनपद की 403 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय " 

खोले जा चुके है। जिनमें से 50 डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत व॑ 53 

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले गए हैं। मानक के अनुसार 

बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की 

,ई.पी. के अन्तर्गत 440 

।20 असेवित 

जा रही है। डी. ग़ौचालय प्राथमिक 

.._ विद्यालयों में बनावाए जा चुके हैं ॥ 287 अतिरिक्त _ कक्षा-कक्षों का 

निर्माण कराया 
आज. पुल के। लिलल: का नमक आम अशुनोल: अल तल, 

विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की. धकाँश प्राथमिक 



डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत 45 विद्यालयों का 
पुर्ननिर्माण किया जा चुका है। कक्षा-कक्ष छात्र अनुपात के हिसाब से 
58। अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की माँग प्राथमिक विद्यालयों हेतु की जा 
रही है। प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु मात्र 4 विद्यालय 
शेष हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 50 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों 
34 हैंण्डपम्पों की माँग प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक और उच्च 
प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति का ल 

4 

अग्रांकित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:- 

सारणी-(3:4 9 ) 

जिले में प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की 

माँग निम्न आधार पर निकाली गई हैः- आम 
क्र हे 4 

74 विद्यालयों को दो अतिरिक्त कक्ष दिए जायेंगे। 

०» दो कक्षीय 568 विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष दिया 

जायगा | द रे बद क पक 5 

डी. 

वर्ष 20 

अन्तर्गत अतिरिक्त 'कक्षा-कक्षों ्ई. 

-02 में निर्माण करने का प्राव धान था और 
आवश्यकता थी। जनपद में 55 



-पी.ई.पी. के सकारात्मक अनुभवों को देखते हुए सर्वशिक्षा 
अभियान ने भी प्रति विद्यालय 2000 रू. की दर से विद्यालय 
विकास अनुदान देने का प्रस्ताव रखा है। 

६.मा080 कराधान भन:॑ाममाका मम 0७,०७३: भाकाथाकाक, ६०3५, .ानमकक 
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आकार, कार्य तथा कार्य में नियमितता का 
है। इस प्रकार का समग्र विकास तभी संभव हो. सकता जब समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को समानता प्राप्त हो। 
समानता कानूनी तौर पर तथा जञैद्धान्तिक होने के साथ-साथ व्यावहारिक तौर पर स्वीकार होना भी अति आवश्यक 
व्यावहारिक तौर पर समान अधिकार जन होने पर कानूनी 
सैद्धान्तिक अधिकारों का होना लगभग निरर्थक है। 

यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि नारी की सक्रिय भूमिका को संकुचित रखने के इप्प्रभाव केवल नारी जाति तक ही सीमित नहीं रह जाते, वे समस्त मानव माज्र क् 
प्रभावित करते हैं। इनके परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं-चाहे वे 

सह 

| और 

निवारण करने के 
रखने की आवश्यकता कम 

नहीं हुई है। पर साथ ही साथ अब नारीवादी कार्यसूची में नारी के 
कर्ता 3 

प्रयास सतत् सजगता के साथ चलाए 



भागीदार की प्रतिष्ठा भी दिलाई है। इन भूमिका प्रसारक क कारकों 
सुधार के साथ-साथ विकसित देशों में पुरूषों की तुलना में नारियों 
की अनुजीवन वंचनायें भी बहुत तेजी से कम हो रहीं हैं। आशा की जा सकती है, कि ये अन्ततः समाप्त भी हो जाएँगी | 35 

प्रथमत: ये आयाम- नारी उर्पाजन क्षमता, घर 
से बाहर आर्थिक भूमिका, साक्षरता और शिक्षा, संपत्ति का अधिकार 
आदि अलग-अलग दिखाई देते हैं पर अन्ततः इनके प्रभाव साँझे 
होते हैं ये सभी नारी की स्वायत्तता और शक्ति संपन्नता के माध्यम 
से उसकी वाणी और भ्रूमिका को प्रबल बनाने में सकारात्मक 
योगदान करते हैं। घर से बाहर निकलकर रोजगार करने और स्वतंत्र 
आय कमाने वाली नारी के समाज और परिवार में स्थान और 
सम्मान में वृद्धि होती है। परिवार की समृद्धि में उसका योगदान 
अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। वह पराबलंबी नहीं रह 
जाती, अतः उसकी बात को- अन्य सभी लोग ध्यान से सुनते भी हैं। 
बाहर रोजगार करने का कुछ 'शिक्षात्मकः प्रभाव भी रहता है, नारी 
को घर से बाहर के लोगों से संपर्क के माध्यम से अनेक प्रकार की 
जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनसे वह अपनी बुृहत्तर भूमिका के 
निर्वहन में भी अधिक कुशल हो पाती है। इसी प्रकार नारी शिक्षा से 
उसकी भूमिका अधिक सारगर्भित और कुशल होने के नाते अधिक 

जाती है। संपत्ति का स्वामित्व भी नारी को परिवार 

में भागीदारी की शक्ति प्रदान करता है, वहाँ भी उसकी 

बात, उसकी राय पर ध्यान दिया जाता है। 

अतः जिन अलग-अलग आयार्मो की पहचान 

विभिन्न अध्ययनों द्वारा की गई है, वे अन्ततः एकीकृत रूप से नारी 
रूप धारण कर लेते हैं। इस स्वरूप का सीधा अभिप्राय 

पर आधारित नारी 



जब नारी परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण निर्णायक क की भूमिका में 
होती है तो उसकी बाल अनुजीवन संवर्द्ध तथा जनन दर पर 
नियंत्रण में सक्रिय भूमिका देखी जा सकती है। ये दोनों ही घटक 
केवल नारी की कुशलक्षेम से सम्बंधित नहीं हैं, वरन् व्यापक स्तर 
पर समाज के सामान्य हितों से इनका गहरा संबंध है। यह सत्य है 
कि इनमें नारी का अपना कुशलक्षेम तो बहुत ही स्पष्ट रूप से 
सिद्ध होता दिखाई पड़ता है- और यह भी कि समाज की 
उपलब्धियाँ बढ़ाने में सहायक रहता है। 

सामान्य 

यही बात आर्थिक, राजनीतिक एवं. सामाजिक 

जीवन के अनेक अन्य पहलुओं पर भी लागू पाई गई है- चाहे वह 

ग्रामीण वर्णव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों का पक्ष हो या 

राजनीतिक आंदोलनों अथवा सामाजिक विचार मंथन की बात हो या 

अन्य कोई मुद॒दा हो, विकास अध्ययनों में अभी भी नारी की ब्र॒हत्तर 

भूमिकाओं के व्यापक प्रसार के प्रति उपेक्षा भाव ही प्रदर्शित हो रहा 
है। इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता है। आज के युग में विकास 
नीति में सबसे महत्वपूर्ण मुदुदा राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर नारी 

की भागीदारी और नेतृत्व का है। यही विकास के स्वातंतन््योन्म्रुखी 

निरूपण का एक अत्यावश्यक आयाम भी है। और इसके सम्मत 

नारी जाति शिक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। मढिला 
शिक्षा के विषय में सुप्रसिद्ध समाज सेविका दुर्गाबाई देशमुख का 

कहना था कि *एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है 

का पूरे परिवार की शिक्षा है।” महात्मा 

सभी 
शा से बेहद चिंतित थे क् और समाज तथा 

दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गाँ 

भारतीय नारी समाज 



जरूरी मानते थे। 

जनगणना 2007| के आँकड़ों के 
साक्षतता दर 54.5 प्रतिशत थी। जो कि पुरूष साक्षरता दर 75. 
85 प्रतिशत से 2.68 प्रतिशत कम थी। भारत में सर्वाध्ि 
महिला साक्षरता दर केरल तथा मिजोरम में क्रमश: 87.86 प्रतिशत 
तथा 86.43 प्रतिशत थी इसके अतिरिक्त लक्ष्यद्वीप (8व.56प्रति तिशत), 
गोवा (75.57 प्रतिशत), तथा दिल्ली (7 5प्रतिशत) » में भी साक्षरता दर 
राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी। जबकि सबसे कम महिला 
साक्षरता दर बिहार (33.5 7प्रतिशत), झारखंड (३१.38प्रतिशत), तथा 

जम्मू--काश्मीर (4.82प्रतिशत), में थी। हिन्दी क्षेत्र के अधिकाँश 
राज्यों छत्तीसगढठ (42.40प्रतिशत), मध्यप्रदेश (50.28प्रतिशत), 
राजस्थान (44.34प्रतिशत), तथा उत्तर प्रदेश क् (42.98 प्रतिशत), की 

महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से नीची रही है। 
इन राज्यों में देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास 

करता है, अतः यहाँ की महिला साक्षरता की निम्न दर राष्ट्रीय 
साक्षता औसत पर काफी नकारात्मक प्रभाव ड़ालती है। इसी निम्न 

साक्षरता दर के कारण हिन्दी क्षेत्र के इन राज्यों में स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या जैसे क्षेत्रों की स्थिति काफी निराशजनक है, जबकि इसके 
विपरीत अधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों- केरल, मिजोरम, 

गोवा, दिल्ली 

जैसे क्षेत्रों अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छी महिला साक्षरता दर का 

समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं तथा कुरीतियों 

करने में 

चंडीगढ़ आदि का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण 

. को समाप्त 

प्रभाव पड़ता है जो कि भारत की वर्तमान 
सामाजिक परिस्थिति में बेहद आवश्यक है। 

क्षक विकास में प्राथमिक शिक्षा का 

स्तर पर व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला 

संविधान में देश के तक के सभी 
शुल्क प्राइमरी शिक्षा द क् प्रदान 5 करने का 

धारा-45 में शिक्षा के 

44 वर्ष तक 

96 



सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे कि 
भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा 

स्वतंत्र 

986 में सन् 2000 तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने 
की दृष्टि से शैक्षिक विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखकर उ.प्र. बेसिक 

शिक्षा अधिनियम, ॥4972 की धारा-१7 के अन्तर्गत स्थापित ग्राम 
समितियों को व्यापक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। वर्ष 

2000-200।| में केन्द्र सरकार के नए कार्यक्रम *“सर्व _ शिक्षा 
अभियान?” में वर्ष 200 तक संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त 
करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2040 तक प्रत्येक 

दशा में बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असमानता और 

सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने 

के लिए निर्देश दिए गए हैं। 

प्रदेश में महिला साक्षरता पर विचार करने पर यह 

स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। 

वर्ष 4997 में जहाँ पुरूष साक्षरता 55.73 क् प्रतिशत थी, वहीं 

महिला साक्षरता केवल 25.3॥ प्रतिशत थी। वर्ष 987 में महिला 

साक्षता की दर में वृद्धि (पुरूष-7.28 प्रतिशत, महिलायें 8.22 

प्रतिशत) हुई है। किन्तु संपूर्ण देश की तुलना में प्रदेश की महिला 

साक्षरता दर में गिरावट आई है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की 

महिला साक्षरता की दृष्टि से तुलना क् करने पर स्थिति और भी 

नाजुक प्रतीत होती है। वर्ष 200। की जनगणना के अनुसार प्रदेश 

.... में नगरीय महिला साक्षरता 46.4 प्रतिशत के विपरीत ग्रामीण 

. महिला साक्षरता केवल १9 प्रतिशत ही थी।......््र<ः़ 



अधिक पढ़ जाने पर योग्य वर दूँढ़ना 
कठिन होता है। 

बेटियों को पराये घर जाना है। 

छा अधिक पढ़ जाने पर योग्य वर 
ढूँढ़ना कठिन होता है। 

] बेटियों को नौकरी नहीं करनी है। 

स्त्रियाँ पढ़ लिख जाने पर अपने 
अधिकार जान जातीं हैं और पुरुष 
प्रधान समाज के लिए चुनौती बन 
जातीं हैं। 

से स्पष्ट है कि आज भी समाज 

मान्यता ही मिली है। समान अधिकार 

ही समझी जा सकती है। यद्यपि गांवों के 

समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। चुनावों में 

उ.प्र. सरकार की कन्याधन योजना < 

को अपने स॒ हि 
कारगर होगी, | इसमें 

योजना और 



5.2] था। जबकि वर्ष .99। में स्त्रियों की साक्षरता प्रति 
33.80 था। इस प्रकार |99] और 2004 के दशक 
साक्षरता में 8.47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। किन्तु 2002 के 
बाद से साक्षरता की दशा में और भी तेजी से सुधार हुआ है। 
जनपद के विद्यालयों में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या इस बात का 

प्रमाण है। सारणी-(4.2]) से इस तथ्य की पुष्ठि की जा सकती है- 

सारणी-(4.2) 
जनपद में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त जनपद म॑ विकासखडवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 

विकासखंडवार 2004-05 ३४-- 
विकासखंड कक्षा 4 से 5 तक पे 8 तक 

प्य अनु. ५-२ 
कॉल 

24587 



में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 
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संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सभी नागरिकों 
सभी प्रकार के भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग एवं 
आधार पर प्रताड़ना से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजना 
संविधान में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई आवश्यक 

प्रारंभ किया गया है। 4986 की. राष्ट्रीय शिक्षा 

बालिकाओं की समानता हेतु शिक्षा के अन्तर्गत 

कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। महिलाओं की निरक्षरता ग्ता 
समाप्त करने, प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं अन्य कठिनाइयों 

को दूर करने हेतु विशेष सहायक सेवायें, समयबद्ध लक्ष्य तथा 
अनुश्रवण हेतु प्रावधान किए गए हैं। 

बालिकाओं के नामांकन एवं शालात्याग की जटिल समस्या 
है। इसके मुख्य कारण विद्यालय का पास न होना, जागरुकता की 
कमी, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक स्थिति का ठीक न. होना 
एवं समाज में फैली कुरीतियाँ हैं। विद्यालय में शौचालय तथा अन्य 
शैक्षिक वातावरण का अभाव रहता है जिससे बालिकाओं को शिक्षा 

की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। बालिकाओं 

_ को खेती, शादी, त्यौहार एवं घर के अन्य कार्यों हेतु घर में ही रोक 
लिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं की शिक्षा में बाधा बनी ६ 

रहती है और नामांकन होने पर भी विद्यालयों में उनकी उपस्थिति. 
कम ही देखने को मिलती है। विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति 

बढ़ाने छेतु जनपदीय योजना में निम्न उपाय प्रस्तावित हैं- 
बालिकाओं की आवश्यकतानुसार जागरुकता अभियान चंलाकर 

विद्यालय वातावरण बनाए जाने पर जोर। 
2, संवेदना बनाना, जिससे समाज बालिकाओं को शिक्षा. 

सके। 
3. निर्माण करना जो 



4. अध्यापकों को लिंग भेदभाव आधारित क्रिया-कलाप 
द हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए 

करना। 
5. वैकल्पिक शिक्षा तथा ई.सी.सी.ई केन्द्र स्थापित करना। 
6. महिलाओं को शिक्षित करने के लिए. महिला समाख्या जैसे 

कार्यक्रमों के लिए महिलाओं को संगठित करना | 
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में 

बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य सम्पादित 
करना | 

प्रशिक्षण मांडल 

बालिकाओं की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा 
सार्वजनीकरण हेतु सामाजिक सहभागिता का होना अति आवश्यक है। 
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम उद्देश्य 
प्राप्ति छठेतु चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा 

समिति (बी.ई.सी.) में तीन महिला सदस्यों के होने का प्रावधान है। 
इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित 
जाति की नामांकित महिला तथा एक नामांकित माँ का होना 

आवश्यक है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता 
निम्नवत् होगी- ह क् 

3, महिलाओं का नामांकन, ठहराव तथा विद्यालय प्रबंध में 

स्थानीय समुदाय का सहयोग। । 

2. महिला समूहों छा का गठन एवं महिला समाख्या का समन्वयन। 

यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित 



जनपद में एक वर्ष के अन्दर लगभग 65 माँ-बेटी मेले तथा महिला 
संसदों का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 
के उद्देश्य निम्नलिखित थे- 

, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कार्यकर्ताओं का आयोजन करना ना एवं 
क् उपस्थित समूहों से इस प्रणाली को दी गई आवश्यकताओं 

प्रति उत्तरदायी एवं प्रभावशाली बनाने हेतु वार्तालाप करना | 
2. बालिकाओं की शिक्षा हेतु माताओं को शिक्षित करके 

. बालिकाओं को शिक्षित बनाने हेतु प्रोत्साहित करना। 
। 3. बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जागरुकता सामग्री 

कर वितरित करना । क् 

4. शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील समन्वय 
स्थापित करना एवं उनकी समस्या को समझना तथा उन 

पं .. समस्याओं का निराकरंण करना। क् 
5, बालक एवं बालिकाओं के प्रति लोगों के विचारों को समझाने 

हेतु लिंग आधारित वार्ताओं का आयोजन करना । 

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं . की 
प शिक्षा के प्रति जागरुक करने हेतु “मीना मीना कैम्पेन! नामक विशिष्ट 

.. योजना का आरंभ किया गया। यूनीसेफ” द्वारा विकसित *मीना? 
नामक बालिका पर यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अच्छे क् 
परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

विभिन्न आय वर्गों के लिए शिक्षा के... 

| महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक तथा 
तथा महिला संघों के साथ रहकर 



भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना। 
4. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु अनुकूल वातावरण 

सुजन करना आदि। क् 

बाल केन्द्रों में ऐसी बालिकाओं की शिक्षा के अवसर प्रदान 
किये जाते हैं, जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नहीं क् 
है। बाल केन्द्रों को स्थापित करने की माँग महिला संगठनों द्वारा 
अपने घरों के आसपास बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की 
थी । 

[वरण 

गई 

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु ऐसी 
बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जांता है 
जो किन््हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पातीं हैं। 

जाते हैं। विद्यालयों में बालिकाओं के शत्-प्रतिशत नामांकन तथा 
उनके ठहराव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

बालशाला छोटे बच्चों एवं उनके ॥4 वर्षीय भाई बहिनों के लिए 
संचालित है। बड़े बच्चों के समूह को प्राथमिक शिक्षा एवं 6 वर्ष के 
बच्चों को स्कूल में प्रोत्साहन छेतु पैकेज दिए जाते हैं। जिन 
बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहिनों की देखभाल का दायित्व रहता 

..._ है, और वे स्कूल नहीं जा पाती, बालशाला के अन्तर्गत उनको व 
को 

एकसाथ स्खा जाता है। 

अधिक वर्ष वर्ण की बालिकाओं के 

विद्यालय नहीं गई हैं अथवा जो विद्यालय 

बालिकाओं के लिए, 45 बालिकाओं पर एक ह 
तक 
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यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा मानव जीवन का सबसे 
आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधार और आर्थिक 
उन्नति का सशकक्त साधन है। शिक्षा ही वह संस्कार है जो 
को भिन्नता के आधार पर योग्य बनाता है। 

व्यक्तियों 

महात्मा गाँधी के 
अनुसार- “शिक्षा से मेरा अभिप्रायः बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन 

आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुर्णों का सर्वागीण विकास करना है।/* 
शिक्षा द्वारा इन गुणों तथा योग्यता को अधिकाधिक उपयोगी बनाया 
जा सकता है। इसी तथ्य को टृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान की 

धारा-4 5 मेँ प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से 

अग्रांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक 
नीति निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया है- *रज्य इस संविधान के 

क्रियान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बर्च्चों के 
लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा प्रयास करेगा।* 

सन् 4882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग 

(हंटर कमीशन) के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य 

माँग रखी थी। यद्यपि उनकी इस माँग को स्वीकार नहीं 

किया गया, परंतु इस माँग ने अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक 

आवश्यकता की ओर सबका ध्यान आकर्षित जरूर किया 

था। सन् 4893-96 के मध्य बड़ौदा के महाराज सियाजीराव 

संपूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की 

बनाने की 

शिक्षा 

गायकवाड़ू 

व्यवस्था 

93 में मैसूर में अनिवार्य 

यम बनाए गए। आजादी के 

लिए पहला शिक्षा 

06 

५७+2बबजलयार:2ा- मजे नमन ने डाक सनक के 



आयोग सर्वपन्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में गठित गया। इसके 
बाद सी-.ए.बी.ए. शिक्षा समिति(]949) लक्ष्मणस्वामी मुरलीधर शिक्षा 
आयोग(॥ 952), रामन्द्रन शिक्षा समिति (956), बुनियादी क्षा 
समिति(957), दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति (] ०5४ ), हंस मेहता 
शिक्षा समिति (962-64), भक्तवत्सल शिक्षा समिति (।963), 
कोठारी शिक्षा आयोग (६ 8964-66), पहली राष्ट्रीय. शिक्षा 
नीति(968), चड्डीपाध्यायं आयोग( 98 5), राष्ट्रीय... शिक्षा 
नीति(986), आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति (।990), जर्नादन रेड्डी 
शिक्षा समिति (।992), "यशपाल शिक्षा समिति( 993) क् जैसे 
अनेक शिक्षा आयोगों/समितियों का गठन किया गया। इनके द्वारा 
की गई संसस््तुतियों की रिपोर्ट लागू भी नहीं की गई कि दूसरे का 
गठन कर दिया गया। यह. सिलसिला चलता गया और सभी रिपोर्टो 
को लागू करने की दिशा में शिथिलता बरती गई। इसके अनुसार 
समाज में समता और न्याय की भावनाओं को फैलाने के लिए 
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का अपनाया जाना आवश्यक था। समान 
ग्रुणवत्ता वाली शिक्षा देने से विकास की संभावनाओं का लाभ उठाने 
का मौका सभी को मिल सकेगा। आयोग का मानना था कि: डुससे 

सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता की राह खुलेगी लेकिन आयोग 
5 की सिफारिशें नहीं मानी गई। पूँजी प्रधान चलने वाले प्रायवेट और 

विशिष्ट वर्गीय शिक्षा केन्द्रों को बन्द नहीं किया गया। बच्चों को 

उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की जगह धीरे-धीरे अंग्रेजी की 
प्रधानता को बढ़ाया गया। सामाजिक मूल्य और कौशल के विकास 

नकारा गया है। | 

को अपने क्षेत्र के 6 से ॥4 

शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी थी, 
अनुसार 4960 तक प्राथमिक क् विद्यालयों क् 

5 तक) में कुल 62 प्रतिशत बालक-बालिकाओं ने 
नामांकन कराया। 

वर्ष 4960 तक राज्यों 

(कक्षा 



समय-समय पर 

ब्लैकबोर्ड] 988), न्यूनतम लर्नस्तर( 989), सुस्पष्ट प्राथमिक 
शिक्षा(। 9०9 2),गैर पारंपरिक शिक्षा सहित अनेक योजनाओं को शुरू 
किया गया। सन् 499] की जनगणना के अनुसार लगभग १०0 

करोड़ बालक-बालिकाओं ने प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन हेतु 

>5] की तुलना में पाँच गुना था। सन् 
996-97 तक प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन लग 
करोड़ 75 लाख तक पहुँच गया। वर्ष 2007 

नामांकन कराया जो सन् ॥ 

भग 5 

» ]000 बर्च्चों में 
से 882 बच्चे स्कूल जाने लगे थे और उनमें भारतीय ग्रामीण 
का प्रतिशत 43.78 और शहरी बच्चों का प्रतिशत 56.22 था। 

भारत म्ेें प्राथमिक शिक्षा के. ऐतिहासिक विवरण को पाँच 

कालों में बांठा जा सकता है- 

बच्चों 

. पहला चरण- अंग्रेजी शासन काल में प्राथमिक शिक्षा 
2. दूसरा चरण- वर्ष 7947 से 4966 के बीच प्राथमिक शिक्षा 
3. तीसरा चरण- वर्ष।966 से 986 के बीच प्राथमिक शिक्षा 

से 200व के बीच प्राथमिक शिक्षा 

45 में निःशुल्क 

त लक्ष्य इस प्रकार दर्शाया गया. 

शुल्क और 
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अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में लागू होने पर दस 
भीतर करेंगे।” यहाँ तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं- 

. राज्य का अर्थ केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों से ह्ै। 
2. इसमें “प्राथमिक” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 
3. इसमें शिक्षा के वर्षों का भी उल्लेख. नहीं है। 

संविधान के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए 
गए, किन्तु बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए 

वर्ष 

वर्ष 4966 से 986 तक प्राथमिक शिक्षा में सुधार के 

उपाय शिक्षा आयोग 964-66 की संसस््तुतियों को ध्यान में रखकर 

किए गए । द | 

शिक्षा आयोग 4964-66 जिसे कोठारी शिक्षा आयोग भी 

कहते हैं, ने देश में संपूर्ण शिक्षा ढाँचे की समीक्षा की और शिक्षा 

द्वाय आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई 

महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख किया। 

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उपयोगी 

नागरिक बनाने तथा उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना है। 

संविधान में चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का 

विधान है। कोठारी आयोग की सिफारिशें इस प्रकार हैं- 

.975-76 तक पाँच वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हर 

बालक के 

शिक्षा हर बच्चे के लिए हो। 

7 तक अपव्यय कम हो। अस्सी प्रतिशत से अधिक 

2.47986 तक सात वर्ष 

3.कक्षा ॥ 

सफलता 
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निर्देश दिए गए। द 

समलिंगी आल: के अर ५ ३ कोर शिक्षा का 

शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर ज्यापक चर्चा हुई,जिसमें समाज के अनेक वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।. अध्यापक तथा अभिभावक़ों से भी चर्चा की गई। कई शैक्षिक सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का भी 
आयोजन किया गया । तत्पश्चात् 4986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात डुआ। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। 

थमिक शिक्षा की दिशा में दो बातों पर विशेष बल 
दिया गया- 

बच्चों की विद्यालयों में 
भर्ती और उनका विद्यालयों में टिके रहना। 

. चौदह वर्ष की अवस्था तक के सब 

जाने में सहायता जब मिलती है 
और प्रोत्साहन भरा 



द्वार कुछ कुशलतायें भी ग्रहण करते जायेंगे। प्राथमिक स्तर पर 

बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा ।| 

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं 

व्यवस्था की जायेगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक 

कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट 

और अन्य शिक्षण सामगी सम्मिलत है। हर स्कूल में कम से कम 
दो शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला होगी। यथासंभव शीघ्र ही प्रत्येक 

कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक ही व्यवस्था की जायेगी। पूरे देश में 

प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए क्रमिक अभियान शुरू 

किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम “आपरेशन ब्लैकबोड” होगा। 
इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था और 

व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 

और ग्रामीण भूमिडीन रोजगार गारंठी कार्यक्रम की विधियों का पहला 

उपयोग स्कूल इमारतें बनाने में होगा। 

ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं था जो 

ऐसे स्थान पर रहते हैं, जहाँ स्कूल नहीं हैं या जो काम में लगे हैं 

और वे लड़कियाँ, जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती 

,/इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा के 

समतुल्य हो। ट क् ह 

राष्ट्रीय. केन्द्रीय शिक्षा क्रम की तरह का एक शिक्षाक्रम 

अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए भी तैयार किया जायेगा लेकिन 

यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों पर आधारित होगा और इनका 

संबंध स्थानीय पर्यावरण से होगा। उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री 

बनायी जाएगी और वह सभी विद्यालयों को मुफ्त दी जाएगी। 

अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होते हुए शिक्षा: प्राप्त 

करने का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें खेलकूद, 

सास्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाएगी। 

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के 

लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज्य संस्थाओं को पर्याप्त धन 
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समय ->समय पर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र 

जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। 

।986 की शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले 

बच्चों की समस्या को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी 

बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय 
परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन् 
किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोजकर दृढ़ता 

साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनायी जाएगी। इस 

प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल 
होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 4990 तक के जो बच्चे ॥7 

3 

वर्ष की आयु के हो गए हैं, उन्हें विद्यालय में पाँच वर्ष की शिक्षा 

या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुलय शिक्षा अवश्य मिल जाए। 

इसी प्रकार 4995 तक १4 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को 

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 
+ 

986 की शिक्षा नीति में समय-समय पर सुधार 

किए जाते रहे हैं। वर्ष 990, 4992, 4993 में गठित शिक्षा 

समितियों के सुधार उपाय और उनका क्रियान्वयन संपूर्ण साक्षरता के 

लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किए गए सार्थक उपाय कहे जा सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन 

क्र योजना को विकसित करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 

यूनीसेफ की सहायता से फरवरी ॥ -2/4993 को प्रदेश स्तर पर 

कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थिति विश्लेषण सभी के लिए 

शिक्षा/ प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राज्य .. स्तरीय 

कार्याववयन योजना और जनपदीय योजनाओं को तैयार करने हेतु 
शा निर्देशों/ प्रक्रियाओं एवं प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की समीक्षा करना 

था। इन स्थितियों का विश्लेषण कार्यशाला का एक प्रमुख हिस्सा 

था। कार्यशाला के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थेः- 
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3, सभी के लिए शिक्षा/ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण 

स्थिति विश्लेषण/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना एवं 
योजनाओं के लिए स्वीकार्य दिशा निर्देश देना। 

2. स्थिति विश्लेषण/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना के निर्माण के 
लिए स्वीकार्य प्रक्रिया एवं कार्ययोजना बनाना । 

3, टास्क फोर्स और कार्यदलों के लिए स्वीकार्य टर्म ऑफ रिफरेन्स 

4. आँकड़ों की उपलब्धता एवं कमी की पहचान 

कार्यशाला में इस बात पर सहमति थी कि प्राथमिक शिक्षा 

का विकास एक अभियान के रूप में होना चाहिए। राज्य स्तरीय 

कार्यान्वयन योजना को लचीचा बनाये जाने की आवश्यकता के लिए 

उपयुक्त खुझावों के आधार पर संशोधन/ परिवर्तन के लिए स्थान हो। 
इस योजना का विकास उपलब्ध सूचनाओं/आँकड़ों के आधार पर हो 

तथा आवश्यकता अनुसार सूचनाओं की कमी को पूरा किया जा 

सके। 4-2 फरवरी 4993 की राज्य स्तरीय कार्यशाला तथा प्रदेश 
डे 

शासन के प्रयासों से सोसायटीज अधिनियम 4960 के अन्तर्गत ॥7 

मई 993 को उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना का गठन 

किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण था। 

सामाजिक मिशन के रूप में कार्य प्रारंभ हुआ। परिषद की स्थापना 

स्वायत्तशासी और स्वतंत्र संस्था के रूप में बेसिक शिक्षा प्रणाली 

और उसके माध्यम से उ.प्र. के सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में 

मौलिक परिवर्तन लाने के लिए की गई थी।. 

उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना 

परिषद के अन्तर्गत 4983 से प्राथमिक एवं प्रारंभिक .शिक्षा 

सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं 

बाह्य सहायता से कई योजनायें आरंभ की गई। आय किल 

993 में प्रदेश के 9० जनपदों में बेसिक 

शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसका समापन 3व] दिसंबर 

2000 को छुआ। 997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय 

।8 जनपरदों में प्रारंभ किया गया। 4999 में इस परियोजना में 4 
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और अन्य जनपदों को शामिल किया गया। इस परियोजना की 

अवधि 30 जून 2003 तक थी। सन् 2000 में जिला प्राथमिक 

शिक्षा कार्यक्रम तृतीय, 32 जनपदों में प्रारंभ किया गया। सन् 

2000 में डी लखनऊ जनपद में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से 

जनशाला योजना लागू की .गई। सन् 200व4 में भारत सरकार की 

सहायता से सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ की गई। अब इस 
योजना का विस्तार समस्त जनपदों में है। 

प्राथमिक शिक्षा का पाँचवा चरण (2007से वर्तमान में):- 200से वर्तमान में' 

देश के 6 से ॥4 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को 

हर दशा में कक्षा ॥ से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने 

एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 

2000-07: बजट में. “सर्व शिक्षा अभियान” के क्रियान्वयन की. 

घोषणा की गई। माह नबंबर 2000 से इसे लागू भी कर दिया 

गया, इस अभियान को बल प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा 

को मौलिक अधिकार में सम्मिलत किये जाने छेतु बहु प्रतीक्षित 93 

वें संविधान संशोधन की -भी वर्ष 2002-03 म्ें राष्ट्रपति की 

अनुमति प्राप्त हो गई। इसे सर्व शिक्षा अभियान की 0 वर्षीय 

महत्वाकांक्षी अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्र सरकार |. द्वारा 

98000 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की 

गई है और राज्यों को आवश्यकतानुसार समुचित धनराशि उपलब्ध 

कराई गर्ईड है। केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को विश्वास 

में लेकर बड़े जोर-शोर से इस अभियान को लागू भी किया गया 

इस महत्वपूर्ण अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 

की अनिवार्यता के साथ-साथ उसके उपयोगी, उपयुक्त और गुणवत्ता 

युक्त होने पर भी जोर दिये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार अगले 
दस वर्षों के अन्दर निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क 

और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु इस 

अभियान अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों की भागीदारी से देश 44 

आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, संतोषजनक, 
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गुणवत्तापरक, समयबद्ध तथा समेकित प्रयास करने पर विशेष बल 

देने छढेतु देश भर में सर्वशिक्षा अभियान को संचालित किया गया है। 

इस महत्वाकांक्षी अभियान को संचालित करने 

के पीछे जो दर्शन रहा है उसका हम सभी लोग आसानी से अंदाज 

लगा सकते हैं। इसे हमारा दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए कि. विश्व 

के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव प्राप्त होते हुए भी हमारे देश में 
अशिक्षा की विभीषिका हमारे माथे पर एक कलंक की अंकित 

है। यद्यपि पिछले 57 वर्षो में इसे मिटाने के लिए अनेक प्रयास भी 

किये गये, लेकिन स्थिति में आशातीत परिवर्तन न हो सके। तमाम 

कोशिशों के बाद भी देश में साक्षरता की दर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 

के 57 वर्षों में 76-47 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत तक भले 

ही पहुँच गई हो लेकिन निरक्षरों की संख्या अभी भी बहुत है। 

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2002 में जारी 

की गई रिपोर्ट के अनुसार 6-44 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने 
योग्य 49 करोड़ बच्चों में से 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर थे। 
8 जुलाई 2003 को जारी यू एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट 

2003 के अनुसार हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 4 करोड़ थी। 

इस संबंध में एक अजीब विडंबना यह है कि देश की साक्षरता दर 

में निरंतर वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 99। तक निरक्षरों की 

संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 200। की जनगणना 

के म्रुताबिक देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार देश में 

निरक्षररें की संख्या में कमी आयी है। आँकड़ों के अनुसार इस 

समय देश में निरक्षरों की संख्या 34 करोड़ थी। साक्षरता में धीमी 

प्रगति और निरक्षरों की संख्या में कमी न आ पाने के पीछे जो 

प्रमुख कारण रहा, वह यह है कि जिस गति और प्रतिबद्धता से हमें 

इस दिशा में प्रयास करने चाहिए थे, वह नहीं किये जा सके और 

हमारी साक्षरता योजनाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता 

उपयुक्त स्तर की नहीं बन पायी। 
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देश में सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा 

योजना(] 979), आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (।987), बेसिक शिक्षा 
परियोजना( 993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(4 994), मध्यान्ड 
भोजन योजना(। 999), जैसी कई महत्वपूर्ण योजनायें और कार्यक्रम 
संचालित किये गए हैं और इनका कई क्षेत्रों में अनुकूल प्रभाव भी. 

देखने को मिला है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान में कई प्रकार के 

उद्देश्य भी निर्धारित किये गए हैं जो इस प्रकार हैं- 

. देश 6-4 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा | से 8 

तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वर्ष 2040 तक 

समुचित व्यवस्था करना। 
]क् 

2. सन् 200 की समाप्ति तक इन सभी बच्चों को उपयोगी एवं 

समुचित गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना। 

3. वर्ष 2040 तक प्रत्येक दशा में बालक और बालिकाओं में 

शैक्षिक असमानता और .सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए 

व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना । डर 

4. सभी 6-47 वर्ष तक की आयु वर्ण के बच्चों को प्रत्येक दशा 

में कक्षा ॥ से 5 तक की पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 

2007 तक प्रदान करना। 

6-4 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की 

उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करना। 

6. प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को . जीवनोपयोगी और 

समाजोपयोगी समुचित ग्रुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था करना। 

हट 

7. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 8 तक) की शिक्षा पूर्ण 

करने तक प्रत्येक दशा में सभी ऐसे बच्चों को विद्यालय में 

अध्ययनरत रखना | ८: गा 

, सभी अवशिष्ट बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी 

केन्द्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 
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9, वर्ष 2003 तक ऐसे स स्कूल से ड्राप आउट 
हो गए हैं, को वैकल्पिक स्कूल “बैक हू स्कूल? शिविर की 
उपलब्धता सुनिश्चित करना । 

0. प्राथमिक शिक्षा का मौजूदा ढाँचे का समुचित प्रकार से उपयोग 
करते हुए इसी अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी 
प्रयासों को एक यूत्र में बाँधते हुए इसे अधिक 
बनाना | क् 

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान 

सन् 200] में भारत सरकार द्वारा चलाये 
जा रहे सर्वशिक्षा अभियात्र कार्यक्रम से उ.प्र. के 70 जनपद 

आच्छादित हैं। सर्वशिक्षा अभियान वाले जनपदों के प्राथमिक विद्यालय 

के प्रत्येक शिक्षक को तथा 69 जिलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों 
के सम्मानित शिक्षकों को 50० ऊपये वार्षिक अनुदान शिक्षण 
सामग्री तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। प्राथमिक तथा उच्च 
प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने 

के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है जिससे 
शुरुआती दौर की शिक्षा राजा और रंक दोनों के बच्चे समान रूप से 

ले सकें, कोई भेदभाव, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब की खाई का प्रभाव 

बच्चों पर न पड़े। इसके लिए आवश्यक है, शिक्षकों को विशेष 

प्रशिक्षण देकर, उनमें भी सुधार लाया जाये। और तब प्रशिक्षित 

शिक्षक, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने 
का प्रयास करें। बच्चे के व्यक्तित्व का जो बुनियादी ढकाँचा बन जाता 

है, उसी पर आगे शिक्षा-दीक्षा से लेकर कार्य व्यवहार तक अनेक 

चीजें निर्भर करतीं हैं। 

अध्यापकीय क्षमता में संवर्द्धन तथा अभिप्रेरण से शिक्षा में 

गरुणात्मक सुधार संभव है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा मुख्यतया 

कक्षा-कक्ष शिक्षण एवं विद्यालयी अभिक्रिया में सुधार लाने की 
कोशिश की जा रही है जिसमें शैक्षिक मुद्दों को अध्यापन संबंधी 
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डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर सी. तथा 
स्तर पर सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण योजना शुरु की गई है। सर्वशिक्षा 
अभियान से आच्छादित 6 जनपदों के 45345 प्राथमिक शिक्षकों 
को साधन आधारित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षण जिला 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रदान किया गया। इसमें 
सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य, सामुदायिक सहभागिता, अभिप्रेक्षण एवं 
क्रिया आधारित शिक्षण, बालकेन्द्रित रुचिपूर्ण शिक्षण, विशेष रुप से 

विज्ञान, भाषा, गणित एवं पर्यावरणीय विज्ञान के साथ नवीन पुस्तकों 
का कक्षा में उपयोग आदि शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक 
शिक्षा में ग्रुणात्मक सुधार के लिए सभी 70 जनपदों में विषयवार 

प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों से अलग-अलग विषयों के अध्यापकों का चयन करके उन्हें 
विशेष रुप से प्रशिक्षित शिक्षकों से प्रशिक्षित कराया जायेगा। राज्य 

परियोजना कार्यालय ने इस संबंध में विशेष निर्देश सभी जनपदों के 

मुख्यालयों को प्रेषित किया है। इसके लिए प्रमुख प्रशिक्षकों के चयन 
हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। जिला शिक्षा-प्रशिक्षण 
के प्राचार्य को अध्यक्ष बनाया गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा 

राज्य परियोजना कार्यक्रम के नामित व्यक्ति को कमेटी का सदस्य 

बनाया गया है। 

प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पठन-पाठन में 

रुचि उत्पन्न करने छेतु कक्षा।से कक्षा5 तक की नई पाठ्य पुस्तकों 

के अनुरुप शिक्षक संदर्शिकार्यें बनाई गयी है। शिक्षकों को इन्हीं के 

अनुरुप प्रशिक्षण देकर नये सिरे से पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा 
है। 

सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित 76 जनपदों में एक बी. 
आर.सी.,.. समन्वयक तथा दो सहायक समनन््वयकों व एक न्याय 

पंचायत साधन केन्द्र के समन्वयक के आधार पर सभी बी.आर.सी व 

एन.पी.आर.सी. के समन्वयकों का चयन किया जा चुका है। समर्थन 

प्रशिक्षण मॉडल के आधार पर बी.आर.सी व एंन.पी.आर.सी. के 
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समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्वों 

प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके 

परियोजना के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के उचित दृष्टिकोण 
विकसित करने के लिए तथा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसमर्थन 
एवं पर्यवेक्षण के संबंध में अलग से दिया गया है। 

प्रशिक्षण मॉडल “सबस* के आधार पर 
वर्ष 2002-03 में 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी सभी समनन्वयकों को 

प्रदान किया गया है जिसमें वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों 
जानकारी प्रदान की गयी है, जिससे क्रय-विक्रय प्रक्रिया, 
भ्षुगतान-प्राप्ति तथा स्टोर क् संबंधी नियम व वित्तीय खार्तों के 

स्खरखाव का ज्ञान हो सके। वित्तीय नियमों व प्रावधानों पर 

आधारित बी.आर.सी व एन.पी.आर.सी. से संबंधित 4 दिंवसीय 
प्रशिक्षण दिया गया तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार की 

गई मार्गदर्शिका सभी को- मुहैया करायी गई है। 

अध्यापकों के साथ-साथ प्रधानाध्यापकों 

के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है क्योंकि नवीन विचारों को 

शैक्षिक अनुसमर्थन प्रक्रिया में विकसित करने की आवश्यकता है। 

पाठ्यक्रम संशोधन, नवीन -पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक 

प्रशिक्षण तथा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित अन्य क्रियाकलाप एवं 

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रधानाध्यापकों 

के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। इस प्रशिक्षण 

से प्रधानाध्यापक की भूमिका को मजबूती प्रदान करने की 

आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि प्रधानाध्यापक पर बच्चों 

की उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति,पढ़ाई, विद्यालय के समय तथा. 

समुदाय के प्रति दायित्व बोध की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में 

प्रधानाध्यापक को क्रियात्मक कार्यकर्ता, योजनाकार, विशेषज्ञ संवाहक, 

विद्यालय एवं समुदाय के मध्य कड़ी के रुप में कार्य करना होता है। 

प्रधानाध्यापक में उक्त गुर्णों के विकास के साथ ही सामग्री 

विकास, मास्टर्स ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण की तैयारी, प्रशिक्षण देने, 
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अपनी भूमिका की चुनौतियों के निर्वहन में सक्षम बनाने का प्रयास 
है। यह प्रशिक्षण बच्चों को .समझने, विद्यालय की "विभिन्न प्रक्रियाओं 

उनकी भागीदारी बढ़ाने, कार्यशेली में लचीलापन तथा समायोजन 

क्षमता विकसित करने, नेतृत्व देने के लिए क्षेत्रों, अवसरों को 
पहचानने, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा सहयोग, सूचना तथा कौशल 
के स्त्रोतों को तत्काल उपलब्ध कराने, सहयोगियों व विशेषज्ञों के 

साथ निर्णय लेने, परामर्श देने, व्यावसायिक क्षमता विकसित 'करने, 
उन्नत शिक्षण के लिए सहयोगियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने, 
छात्र उपलब्धि के अनुश्रवण मे प्रधानाचार्य को दक्ष करने की कोशिश 
की। इस प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित 
जिलों में न्याय पंचायत केन्द्रों पर उस क्षेत्र के सभी विद्यालयों को 

रोस्टर के अनुसार चुना जाता है और फिर उन्हें क्रियात्मक प्रशिक्षण 

केन्द्र के रुप में लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। 

संविधान के 45 वें अनुच्छेद में कहा गया 

है कि राज्यों का यह दायित्व होगा कि वे 6-44 वर्ष आयु के बच्चों 

के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अतः भारत 

सरकार द्वारा 7-8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु 

राज्यों में, सर्वशिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया । 
सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में चलाया जा 

रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा 

राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:4 5, दसवीं पंचवर्षीय 

योजना में 75:25 तथा १7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम. वर्ष 

20-2 में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान 

का प्रतिशत 50:50 रखा गया है। 

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक 

शिक्षा के भौतिक स्वरुप को खुदृक करने के लिए धनराशि उपलब्ध 

करायी जाती है। इसके लिए संपूर्ण परियोजना के लिए स्वीकृत 

धनराशि का केवल 33 प्रतिशत तक ही परियोजना निर्माण कार्यों पर 

व्यय किये जाने का प्रावधान किया जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत 
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प्राथमिक .विद्यालय की स्थापना की अनुशंसा ग्राम 
करती है तथा जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन 

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण की इकाई लागत 
2.59 लाख रुपये स्वीकृत है। जिसमें 4.97 लाख ऊुपये 
तथा 40 हजार रुपये चाहर दीवारी के लिए स्वीकृत हैं। जिला 

पंचायत अध्यक्ष द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन 
करने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय के निर्माण का पथ प्रशस्त 

जाता है। प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति व धनरशशि 
आबंटित होने के बाद प्रश्न आता है कि भवन का डिजाइन _ कैसा 

? वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों के पाँच नवीन अभिकल्प 

विकसित किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से आच्छादित 
जनपदों को उनकी स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार 

पाँच डिजाइनों में से किसी के भी चयन की छूट है। चूँकि स्वीकृत 
विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया 

जाता है, इसलिए उसकी भूमिका अहम् हो जाती है। जनपदों द्वारा 

. एक डिजाइन का चयन करने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय में 

भेजा जाता है। इन पाँचों अभिकल्प में से चार रोशनपुर, आसीगाँव, 
रेलवेगंज और अजगाँव है। 

विद्यालय के निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षक एवं प्रशिक्षण 

के लिए जिलाधिकारी, स्थानीय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई 

के अवर अभियंताओं को निर्धारित मानदेय के भ्रुगतान पर इन 

निर्माण कार्यो के तकनीकी निरीक्षण व पर्वेक्षण के लिए नामित 
करते हैं। तथा इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय _ ड्न 

अभियंताओं व॒विद्यालय के प्रधान अध्यापकों, ग्राम प्रधानों तथा 

मिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में सबसे 
महत्वपूर्ण है शासन की ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देने की 

नीति। क्योंकि सारा काम तो उन्हीं की देखरेख में होता है। इसलिए 

ग्राम की शिक्षा समिति को भी विद्यालय भवन के निर्माण संबंधी 
प्रश् शेक्षण प्रदान किया जाता है। 
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उ.प्र. सरकार की नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय 

की स्थापना के लिए स्थान विशेष पर 300 या इससे 

जनसंख्या तथा।.5 किमी की दूरी पर दूसरा प्राथमिक विद्यालय होना 

चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के 

लिए स्थान विशेष की कम से कम आठ सौ की जनसंख्या तथा 

अन्य विद्यालयों से कम से कम तीन किमी की दूरी का मानकं॑ रखा 

गया है। प्रत्यके उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के लिए इकाई लागत 

2.80 लाख रुपये है, जिसमें 2.70 लाख रुपये विद्यालय भवन 

निर्माण तथा 40 हजार रपये दो कक्षीय शौचालरयों के लिए हैं। 

प्राथमिक विद्यालय के परिसर में स्थापित किए जाने वाले नवीन उच्च 

प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में रखा 

जाता है। इन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण भी ग्राम शिक्षा 

समिति द्वारा किया जाता है। 

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब . तक चले 

अभियानों में से एक भी ऐसा नहीं था जो पूरे प्रदेश में एक साथ 

चला हो। बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रयास तो होते थे लेकिन 

अनेक स्कूलों में मन लगाने या पढछने में रुचि जाग्रत करने के लिए 

कोई प्रबंध नहीं होते थे। लेकिन सर्वशिक्षा अभियान में पहली बार 

ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में 

धार हो। इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैंः- 

. विद्यालय वातावरण में सुधार के लिए जर्जर प्राथमिक एवं उच्च 

प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण | 

2. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ताकि बच्चों को खुलापन ' मिल 

सके और नामांकन बढ़ने के कारण छात्रों को बैठने में सुविधा 

मिल सके। 

3, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय । 

4. पेयजल की सुविधायें। . 
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ग्राम शिक्षा समितियॉ- 
०० अा 37333: 52025 75%22 ७-४ छाए 

सर्वशिक्षा अभियान के संचालित कार्यक्रमों 

दायित्व स्थानीय लोगों पर है। यह इस अभियान की 
लेकिन इसे मुमकिन बनाना भी सहज नहीं था। 

आवश्यक था, समुदाय को प्रेरित या क्रियाशील करके उनकी 

व शैक्षिक कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करना। 

इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को 

बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिनियम उ.प्र. 

एवं पंचायत राज्य एक्ट के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम शिक्षा समिति 

का गठन किया। जुलाई 4999 में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 

पंचायती राज्य के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं ग्राम शिक्षा समितियों 

को सौंप दिया गया। इसमें ग्राम शिक्षा समिति को अनेक अधिकार 

देकर उसको महत्वपूर्ण बना दिया गया। उ.प्र. बेसिक शिक्षा संशोधन 
+ 

अधिनियम 2000 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक गाँव या गाँव 

समूह के निमित्त,, जिसके लिए संयुकत प्रांत पंचायत राज्य 

. अधिनियम 4947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति 

स्थापित की जाएगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलाएगी | 

ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान, होता 

है। नामित बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक, जिसमें एक 

.. संरक्षक महिला होगी,जो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम क् निर्दिष्ट 

किए जाऐंगें, वे सदस्य होंगे तथा बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक 

और यदि ग्राम पंचायत में. कई स्कूल हों तो जो मुख्य अध्यापक 

इनमें वरिष्ठ हो, वह इनका सदस्य-सचिव होगा। 

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य:- 

पंचायत क्षेत्र में बेसिक कार्य, स्कूलों की. 

स्थापना, उनका नियंत्रण और प्रबंधन ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख 

कार्य हैं। बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए 

योजनार्यें बनाना। पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा 

और प्रौक़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना। बेसिक स्कूलों, 



और उनके भवनों और अन्य शैक्षणिक सुविधा और सुधार के लिए 
जिला पंचायतों को खुझाव देना। ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना 
जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के समय 
पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे 
जायें। पंचायत क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के 
किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से, जैसी विदित 
की जाए, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना तथा बेसिक शिक्षा से 
संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन्हें 
सौंपा गया है। क् क् 

इसी प्रकार ग्राम शिक्षा समित्ति प्राइमरी या अपर 
प्राइमरी स्कूल को खोले जाने के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला बेसिक 
शिक्षा समिति को भेजती है, जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष उसका 
अनुमोदन करता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की सोच 
बदलाव लाने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका को ध्यान में रखा 
गया है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण का इस समिति के सदस्यों से सीधा 
सरोकार होता है। यह समझा गया कि समिति सामुदायिक भागीदारी 
को अधिक खुदृक और क्रियाशील बना सकती है और ग्राम शिक्षा 
समिति इन अपेक्षाओं पर खरी भी उतरी है। 

ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयों में न जाने वाले बच्चों के 
नामांकन, उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने में, विकलाँग 
बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह विद्यालयों में शिक्षा से जोड़ने तथा 
विद्यालय न आने वाले बच्चों खासकर बालिकाओं, मजदूरी करने वाले 
बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन तथा शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए प्रेरणा देती है। 

इसके अतिरिक्त शिक्षा समिति के माध्यम से 
माता-पिता एवं अभिभावकों में जागरुकता पैदा करने के लिए 
विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 



मध्यान्ह भोजन योजनाः-- 

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार ने सभी 
प्राथमिक विद्यालयों के ॥ आच्छादित करते हुए 
दोपहर के पके हुए भोजन की योजना प्रारंभ की है। इस योजना में 
बच्चों के दोपहर के खाने के वक्त ताजा पका हुआ भोजन वितरित 
किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जहाँ एक 
स्कूल में रोकने के लिए उमंग जगाना है वहीं दूसरी ओर इसके 

माध्यम से नौनिहालों को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए उन्हें 
पौष्टिक आहार देना है। इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य सामूहिक 
भोज के माध्यम से बच्चों में सामाजिक, जातिगत धार्मिक व लैंगिक 
भेदभाव मिटाना है। इस योजना के तहत चूँकि भोजन ग्राम पंचायतों 
के माध्यम से वितरित किया जाता है इसलिए स्कूलों में शिक्षण 
कार्य प्रभावित नहीं होता है। इस योजना के लिए फरवरी 2005 

.. तक 49 करोड़ रुपये का अपेक्षित कोष जिलों को उपलब्ध कराया 

जा चुका था। जिलाधिकारी को इस योजना का नोडल अधिकारी 
बनाया गया है। मिड-डे-मील योजना के तहत भोजन पकाने के 

लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी का भ्रुगतान 
किया जाता है। 

दोपहर भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में भोजन 

उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। 

भोजन पकाने का समय घटाने और मीनू में विविधता प्रदान करने 
के लिए सभी जिलों को एक सप्ताह में चार दिन के लिए चावल 

दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलेवार निगरानी 

रखी जाती है। क् हक 

शिक्षामित्र योजनाः- 

उ.प्र. सरकार द्वारा 4999-2000 में शिक्षामित्र योजना 

लागू की गई। इसका कार्यान्वयन मुख्यतः: ऐसे प्राथमिक विद्यालयों 

में किया गया जहाँ निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है। 

पूरे प्रदे शर मेँ 40000 सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित 
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करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए एक 

गठन किया गया जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य जिला पंचायत 

अधिकारी, लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया 
गया। शिक्षामित्र योजना को संचालित करने का पूर्ण दायित्व 
समिति को सौंपा गया। शिक्षामित्र को शुरुआत में 7450 रु. 
प्रतिमाह की दर से मानदेय निर्धारित किया गया। बाद में वर्ष 

2000 के संशोधित शासनादेश के तहत इस मानदेय 
+ 

बढ़ाकर 

2250 रु. प्रतिमाह कर दिया गया। 

वस्तुतः यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा 

पीकी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा से उनकी सहभागिता ग्राम 

पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई ताकि ग्रामीण 

शिक्षित युवा शक्ति अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को 

सामुदायिक सेवा के रुप में प्रज्जवलित कर सकें। अन्य शब्दों. में 

यह योजना सेवायोजन परक न होकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 

युवाओं को साम्रुदायिक सेवा हेतु प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। 

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षामित्रों की 

आवश्यकता का ऑकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैक 

वित्तपोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना 

निदेशक द्वारा तथा शेष जनपदों में बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा किया 

जाएगा। साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि 40 छात्रों पर एक 

अध्यापक का अनुपात रहे। इसी तरह प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक 

अध्यापक तथा शिक्षामित्र का अनुपात 3:2 का रहे। शासनादेश 

यह भी स्पष्ट है कि शिक्षामित्र की तैनाती उन्ही विद्यालयों में हो 

जहाँ पहले से न्यूनतम एक अध्यापक हो। दूसरा शिक्षामित्र, संबंधित 

विद्यालय में तभी तैनात होगा जब विद्यालय में पहले से शिक्षामित्र 

की नियुक्ति न हो। दो से अधिक शिक्षामित्रों को एक ही विद्यालय 

में नहीं रखा जाएगा। 

जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय का चिन्हांकन हो 

जाने के पश्चात् संबंधित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की 



प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत स्थित विद्यालय के लिए शिक्षामित्र 
आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी समिति 

शिक्षामित्र की व्यवस्था के लिए तैयार है। प्रस्ताव पारित होने 

उपरांत गाम शिक्षा समिति शिक्षामित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक 

अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नामांकित करने की सूचना ग्राम पंचायत 

सूचनापट पर लगाएगी. तथा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अन्य 

उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी। सूचना के प्रसारण/प्रकाशन 

तिथि से 0 दिन की समयावधि में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का 

ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाऐंगे। वैसे तो शिक्षामित्र का चयन ग्राम 

पंचायत से ही होगा लेकिन अर्ड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो न्याय 

पंचायत से अर्ढह अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं। शिक्षामित्र की न्यूनतम 

शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएड परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा इसके 

समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता उत्तीर्ण होना चाहिए। 

शिक्षामित्र की न्यूनतम आयु 48 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष 

होनी चाहिए। ष 

. शिक्षामित्र के चयन के लिए ग्राम शिक्षा समिति की बैठक 

आहत की जाएगी। जिसमें कुल सदस्यों की दो तिहाई संख्या: में 

उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुल रखे जाने वाले शिक्षामित्रों में 50 

प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है। प्रचलित श्रेणियों में आरक्षण 

के नियमों,/निर्देशों के तहत पालन करना अनिवार्य है। समिति के 

किसी भी सदस्य, सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन 

इसमें नहीं हो सकता। शिक्षामित्र की नियुक्ति की अवधि चालू 

शैक्षणिक सत्र से मई माह के अंतिम दिवस तक के लिए ही होगी।.. 

इसके अतिरिक्त किसी भी शिक्षामित्र का कार्य संतोषजनक न होने 

की दशा में ग्राम शिक्षा समिति दो तिहाई के बहुमत से लिखित 

प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। यह निर्णय अंतिम 

होगा तथा हटाये गये शिक्षामित्र को सेवा का अवसर नहीं दिया 

जाएगा | 
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व उच्च प्राथमिक विद्यालयों 
लाने के प्रयार्सों के बावजूद कतिपय श्रेणी के बच्चे सामाजिक 

आर्थिक कारणों से विद्यालय आने में समर्थ न हो. पाते, ऐसे: बच्चों 

को शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इन व 

का क्रमशः विश्लेषण इस प्रकार है- 

शिक्षाघरः- यह उ.प्र. बेसिक शिक्षा 'परियोजना की वैकल्पिक 

का पुजरावलोकित प्रारुप है, जो ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्रबंधित 

है। 6 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए लचीला, संवेदनशील एवं बाल 

मैत्री भावयुक््त शैक्षिक केन्द्र उपलब्ध कराता है।. 

मकतबों /मदरसों का सुदृदीकरण:- ४- भारी संख्या में मुसलमान बच्चे 

मुख्यतया बालकियें मकतबों व मदरसों में पढ़ते हैं। उन बच्चों के 

लिए औपचारिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है एवं 

मौलवियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परिणामतः दो घंठे की 
+ 

धार्मिक शिक्षा के उपरान्त बच्चे 3 से 4 घंठे मुख्यधारा की शिक्षा 

प्राप्त करते हैं। ््ि 

शिक्षा गारंटी केन्द्र/विद्या केन्द्र:- सुदूर क्षेत्र के बच्चे तथा छूटी 

लघ्चु बस्तियों के बच्चों के लिए, विशेषतः छोटे बच्चे जो अधिक दूर 

नहीं जा सकते, के लिए यह योजना वरदान है। इसके तहत कक्षा 

। व 2 के लिए ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोलने पर विचार किया 

जाता है जहाँ 4 किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं 

और 6 से ॥7| वर्ष की आयु वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हैं।. योजना 

में विद्या केन्द्र के स्थान और भवन प्रदान करने का दायित्व समुदाय 

को सौंपा गया है। प्रत्येक शिक्षा गारंटी केन्द्र में कक्षा ॥ व 2 को 
न + 

पढ़ाने के लिए एक आचार्य जी की व्यवस्था की जाती है। ग्राम 

पंचायतों को 4000 रु. प्रतिमाह के नियत मानदेय पर इनकी 

नियुक्ति करने का अधिकार है। जे 

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र:- ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, 

या किसी वजह से तत्काल प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पा रहा है, 

या बच्चे बड़े हो गये हैं तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी की 
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शिक्षा केन्द्र खोला जा 
सकता है। प्राथमिक विद्यालय खुलने पर पूरा केन्द्र उसमें समायोजित 
कर लिया जाता है या बच्चे बड़े हैं तो केन्द्र ब्रिज का काम करके 
एक से कक्षा 4 तक की पढ़ाई एक वर्ष में कराकर बच्चों 

संस्तुति लेकर तत्काल प्रभाव 

5 वीं की परीक्षा दिला देता है। क् 

शिशु शिक्षा केन्द्र:- ऐसे क्षेत्र जहाँ छोटे भाई-बहिनों को सँँभालने 
के कारण बालिकायें स्कूल नहीं जा पार्ती हैं, वहाँ आंगनवाडी केन्द्रों 
में शिशु शिक्षा केन्द्र खोल दिए जाते हैं। बाद में बड़े बच्चों को जहाँ 
योग्यतानुसार कक्षा 4 या 5 की परीक्षा दिला दी जाती है वहीं छोटे 
बच्चों को प्राइमरी की शिक्षा के लिए तैयार कर लिया जाता है। 

शिशु शिक्षा केन्द्र के लिए ग्राम शिक्षा समिति को 
पाँच हजार र. प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र मिलता है, जिसमें ऑगनबाडी 
कार्यकर्ता को प्रतिमाह 250 रु. अतिरिक्ति तथा सहायिका को ॥25 

रु प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। 
समेकित शिक्षाः- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य .उद्देश्य 
प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है और इस लक्ष्य की पूर्ति तब 
तक नहीं होगी जब तक 5 से 0 प्रतिशत ऐसे बच्चों को जो 
शारीरिक एवं मानसिक रुप से अक्षम हैं, स्कूल नहीं लाया जाता। 

विकलाँग अधिनियम 4995 ने 6-44 वर्ष आयु के सभी विकलाॉँग 

बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। 

समेकित शिक्षा से तात्पर्य- विकलाँग बच्चों को 

न्यूनतम रोधक वातावरण प्रदान करके सामान्य विद्यालयों में प्रविष्ट 

कराना ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। अधिकाँश 

अध्यापकों को विश्वास है कि विकलाँग बच्चों की शिक्षा के लिए 
शेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है। यह सच नहीं 

है। कम और मध्यम श्रेणी के विकलाँग बच्चों को पढ़ाने के लिए 

किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। विशेष तकनीक की 
आवश्यकता उन बच्चों के लिए होती है, जिनकी विकलाँगता गंभीर 
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«& अवण सम्बन्धी अक्षमता 

० दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता 

#* अस्थि सम्बन्धी अक्षमता 

#* मानसिक/मन्दबुद्धि अक्षमता 

* सीखने से सम्बन्धी अक्षमता 
हि अध्यापक बच्चों के व्यवहार को देखकर प्राथमिक ऊरुप से 

विकलाँग बच्चों को चिन्हित करके बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण करवाकर 
विकलाँगता की श्रेणी ज्ञात की जाती है। गंभीर रूप से विकलाँग 
बच्चों विशेष स्कूलों में रिफर कर दिया जाता है और कम तथा 
मध्यम श्रेणी के बच्चों को आवश्यक उपकरण /सहायता. दिलवाकर 

सामान्य विद्यालयों में नामांकित कराकर सामान्य बच्चों की भाँति 

शिक्षा प्रदान की जाती है। 



भारत में शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है और इसे 
सर्वोच्च धन स्वीकार किया गया है। ऐसा इसलिए कि- 

न चौरहार्यमू, न राज्यहारयम्, न क्षातभाज्यम,न च 

इसकी विकास गति कम हुई हो परंतु पहले भी भारत के घर-घर में 
प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। किन्तु लंबे समय 

] 

तक ग्रुलाम रहने के कारण इस प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति दर 

व्यक्ति विकास नहीं हो पाया और सन्॒ 4947 तक इस पक्ष पर 

गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा ।॥ स्वतंत्रता के पश्चात् यह विचार किया 

गया. कि प्राथमिक शिक्षा देश की समस्त शैक्षिक संरचना की नींव 

है। और यदि नींव ही कमजोर होगी तो उस पर खड़ा शिक्षा रुपी 

' भवन दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि संविधान ने 

इस संबंध में राज्यों को सख्त निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार ने 

अपनी जागरुकता के चलते 4976 के संविधान संशोधन के तहत 

इसे समवर्ती यूची से अलग कर लिया। लेकिन इसकी ठोस वित्तीय 

और प्रशासनिक जरुरतों के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 

जिम्मेदारियों का बंटवारा आवश्यक हो गया। क् 

यह नीति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक 

निवेश करने पर जोर देती है। यह प्रस्ताव किया गया कि सभी 

संबंधित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए “भारत शिक्षा 

कोश” के नाम से एक निधि बनाई जाए ताकि अतिरिक्त बजटीय 

समर्थन ज़ुटाया जा सके। 



भारत में विद्यालयी शिक्षा वित्त का प्रबंधन अनेक 

स्त्रोतों द्वारा होता है। ये स्त्रोत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों 

अन्तर्यष्ट्रीय स्त्रोतों में प्रमुख रुप से विश्व बैंक भारत में शिक्षा के 

विसतार के लिए कुछ एक योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध 
कराता डै। कभी-कभी कुछ देश भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते 

हैं। शिक्षा वित्त के आंतरिक स्त्रोत निजी और सार्वजनिक दो भार्गों 

में बांठे जा सकते हैं। भांरत में संघ शासित वित्त व्यवस्था है। 
विद्यालयी शिक्षा में वित्तीय प्रावधान हेतु राज्य सरकार सर्वाधिक 

उत्तरदायित्व वहन करती है। केन्द्र और स्थानीय संस्थाओं का 
योगदान बहुत ही कम है। 

बीते हुए समय में विद्यालयी शिक्षा वित्त के निजी स्त्रोत 

प्रकार के थे, पहला- स्वैच्छिक और दूसरा अनिवार्य। स्वैच्छिक 

वित्त में दान और अंशदान को सम्मिलत किया जा सकता है। उ.प्र. 

में इस प्रकार के वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत में 

योजनाकाल आरंभ होने के साथ ही उ.प्र. में इस प्रकार के स्त्रोर्तों 

से विद्यालयी शिक्षा हेतु कुल व्यय का 25% ० हिस्सा प्राप्त हो जाता 

था। किन्तु 50 वर्ष बाद यह अनुपात न के बराबर हो गया। इस 

गिरावट के अनेक कारण हैं। लाभ की भावना और व्यावसायिक 

दृष्टिकोण ने दान के द्वार उपलब्ध होने वाली राशि को समाप्त कर 

दिया। शिक्षक नेतृत्व निजी दान दाताओं से दान लेने में असमर्थ 

रहा। केवल निजी अनिवार्य स्त्रोतों, फीस और अन्य भ्रुगतान ही 

शिक्षा वित्त के साधन रह गये। इस प्रकार निजी वित्त के स्खत्रोतों में 

कमी आई और सरकारी जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ तक कि विद्यालयी 

शिक्षा का सारा भार राज्य सरकारों पर आ गया। राज्य सरकारों पर 

शिक्षा हेतु वित्तीय भार बढ़ने से शिक्षा संचालन में बाधा आयी अतः 

केन्द्र सरकार ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के. 

स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया। 



इस प्रकार केन्द्र सरकार के पास स्कूली शिक्षा में राज्य 

स्तर पर हस्तक्षेप के अधिकार आ गए। अ स्कूली शिक्षा 

विभाग में केन्द्र सरकार की भूमिका बहुत छोटी थी । यदि 
बिशिष्ट परियोजनाओं के संचालन की दृष्टि से देखा जाये तो केन्द्र 

सरकार की उल्लेखनीय भ्रूमिका वर्ष]986 से प्रारंभ होती है। जब 
केन्द्र सरकार ने शिक्षा की ग्रुणवत्ता बढ़ाने हेतु नवोदय विद्यालय 

खोलने का निर्णय लिया। सहशिक्षा की यह योजना केन्द्र सरकार 

द्वारा पूरी तरह केन्द्र प्रायोजित और नियंत्रित थी। इसे राज्य सरकारों 
का सहयोग प्राप्त था। उ.प्र. उन राज्यों में सबसे आगे था, जिनमें 
यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। 

नवोदय विद्यालयों की स्थापना से पूर्व वर्ष 962 में केन्द्र 

सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। जिसकी 

संस्तुति द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी। इस योजना का 

उद्देश्य केन्द्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा 

का लाभ प्रदान करना है। वर्तमान समय में उ.प्र. में अनेक केन्द्रीय 

विद्यालय है। जिनका वित्त प्रबंधन और नियंत्रण पूरी तरह से केन्द्र 

सरकार के अधीन है। ये विद्यालयी शिक्षा के. महत्वपूर्ण संस्थान हैं। 

क् वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में केन्द्र सरकार 

की भूमिका कुछ विशेष कारणों से और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 

केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण योजनायें 

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। प्राथमिक और सेकेण्डरी स्तर पर 

केन्द्र सरकार शिक्षा वित्त उपलब्ध कराने में प्रायः तीन प्रकार से 

सहयोगी हैः- हज पी 

4. केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं में वित्त उपलब्ध कराना। 

2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा कार्यक्रमों को वित्त उपलब्ध कराना। 

3. अनुयूचित जाति और जनजाति हेतु विशेष कम्पो्नेंट प्लान छेलु 

वित्तीय सहायता देना। 
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यदि शिक्षा पर किये गये. व्ययों का समग्र विश्लेषण 

किया जाय तो शिक्षा के लिए संसाधन बढ़ाने की वचनबद्धता के 
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शिक्षा के लिए योजना खर्च, जो प्रथम वर्षीय योजना के दौरान 

854 करोड़ रुपये था। दसवीं योजना(2002-07) के दौरान बढ़कर 

43825 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के 
संदर्भ में भी शिक्षा व्यय में वृद्धि हुई है। यह 95-52 के 0.62 

प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 3.०8 प्रति 

अनुरुप शिक्षा के आबंटन में पिछले वर्षो के दौरान वृद्धि 

शत हो गया। 

दसर्वी योजना में प्रस्तावित कुल शिक्षा व्यय 43825 करोड़ रुपये 

में से प्राथमिक शिक्षा पर 30000 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की 

व्यवस्था की गई है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अब तक किया गया 

योजना व्यय इस प्रकार है:- 

सारणी-[55:4 ) क् 

प्राथमिक शिक्षा पर किया गया योजना व्यय प्रतिशत' 

का प्रतिशत 

4964-66 [34 प्रतिशत क् 

8966-69 [24 प्रतिशत 

।969-74 50 प्रतिशत :. 

पंचम योजना ।974-7 9 

छूटी योजना ।980-8 5 32 प्रतिशत 
| 

भ्फु 

० 5 

सातर्वी योजना 

वित्तीय वर्ष 

।0 |आठ्वीं योजना ।992-97 

।44 |नर्वी योजना 997-02 

।दसर्वी योजना 2002-07 

985-90 

| कुरुक्षेत्र सितंबर 2004 



&-< डे हु 

वर्तमान समय में 

लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संपूर्ण भारत में सर्व शिक्षा अभियान 

संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य 

सरकारों के- बीच वित्तीय 

मानक निर्धारित किये गए हैं:- 

_ सारणी-[55:2 ) 
पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र राज्य अंशदान 

।4वीं पंचवर्षीय |2007-4 2 
योजना 

माह सितंबर 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के खर्च का आधा 

बोझ उठाने के मामले में राज्यों का विरोध और उस पर मानव 
* 

संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग के बाद केन्द्र सरकार ने अपने 

व राज्यो के बीच खर्च का. बंटवारा 50:50 प्रतिशत के अनुपात में 

नहीं रखने का निर्णय लिया है। 

नए प्रावधानों के अनुसार अभियानों के खर्च में अब बंटवारा 

निम्नानुसार होगा। 

क् सारणी-(553 ) ह 
4वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय बंटवारे का प्रावधान 

] 4वीं पंचवर्षीय [2007-08 

लिए धन आबंटन अब 90:40 के अनुपात 

अप्रैल 2007 से 



विद्यालयी शिक्षा वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार 
क् भारत एक संघ शासित राष्ट्र है। यहाँ वित्तीय 

वित्तीय जिम्मेदारियों का बंटवारा भी संघीय आधार पर होता है। 

भारत में विद्यालयी शिक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों 
कंधों पर ही है। उ.प्र. सरकार के बजट में शिक्षा मद पर कुल 
बजट का लगभग व१/5 भाग खर्च होता है। उ.प्र. में सरकार प्रारंभिक 

शिक्षा के विस्तार छेतु दो प्रकार से वित्तीय दायित्वों को वहन . करती 

है। एक तो सीधे सरकारी विद्यालयों का वित्त प्रबंध करना दूसरे 
निजी स्कूलों को अनुदान देना। अधिकाँशतया अनुदानित विद्यालय 

+ 

सेकेण्डरी स्तर के होते हैं। प्रांभिक और सेकेण्डरी स्तर पर राज्य 

सरकार द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है और उन्हें दिशा 

निर्देश दिये जाते हैं। स्कूल प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 

राज्य सरकार सचिवालय, निदेशालय और जिला स्तर पर अनेक 
क्र + 

* 

संस्थाओं को संचालित करती है। शिक्षा हेतु बढ़ती हुई नामांकन दर 

....._ ने राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है। 

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहयोग 

... भारत में विश्व बैंक इससे जुड़ी संस्था |08 द्वारा 

प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त 

उपलब्ध कराया जा रहा है। उ.प्र. में भी विश्व बैक द्वाया योजनायें 

संचालित की जा रहीं हैं। ये योजनायें इस प्रकार हैंः- ः 

क् 4. उ.प्र. में सबके लिए शिक्षा?) (&7#/) 

2. 57/-॥। क् | द द ७ 

3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय (075&7-॥) 

4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय (#&7-॥) हा 

(१5/|0 विशेष रुप से लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता 

उपलब्ध कराती है। 

वर्तमान समय में उ.प्र. कुल शिक्षा व्यय का लगभग 55 

और इससे भी अधिक प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय किया जा 



यह व्यय निम्नलिखित मर्दों के अन्तर्गत 
४७ निर्देशन और प्रशासन 

४ भवन निर्माण और सामग्री. 

» राजकीय प्राथमिक विद्यालय 

« गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय 
० निरीक्षण क् कि 
« अनौपचारिक शिक्षा 

क् 
" शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण 

+ 

" छात्रवृत्तियों और प्रुरुस्कार ० 
" अन्य मदें [ जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम जो केन्द्र सरकार और 

. संस्थान (गञए07),सबके लिए शिक्षा ( 776) कार्यक्रमों के वित्तीय 
सहयोग करना) 

जनपद झाँसी में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में केन्द्र सरकार, 
राज्य सरकार और बाह्य संस्थाओं के सहयोग से अनेक कार्यक्रम 
संचालित है। राज्य सरकार विभिन्न मदों के अन्तर्गत जिला प्रशासन 



स्तर पर शैक्षिक,प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक समस्याओं के निस्तारण 
एवं प्रभावी शैक्षिक सपोर्ट, अनुश्रवण, सूचना संग्रहण आदि कार्यों 
हेतु छार८ स्थापित है, जिसका निर्माण 8.5 लाख रुपये में जल 
निगम द्वारा कराया गया, जिसमें प्रा.वि. के प्र.अ. (पूर्व मा.वि. के 
स.अ. को समन्वयक के रुप में तैनात किया गया है,जिसके ५, 
[69072 [€क्ागां।2 67०५), छार? के फर्नीचर, स्खरखाव आदि 

हेतु व्यय प्रदान किया जाता है। उक्त समन्वय के अतिरिक्त दो 
सह समन्वय भी तैनात किये गये हैं। क् द 

नगर क्षेत्र में छारए समन्वयक के स्थान पर शिक्षा 

अधिकारी उक्त कार्य देखते हैं, अन्य सभी व्यय छ२0 की भाँति 

ही दिए जाते हैं। 

2. न्याय पंचायत ससाधन केन्द्र(४३४९३४ ए?प्रा02979 २९४०॥४९ पंचायत _संसाथन केन्द्र(५१०४ए ए?पाटा9०४ २९४०॥५९ 

€९४॥0९) '?२९::- छार/ की ही भाँति ही जनपद की 65 ग्राम 

पंचायतों पर )शर८ स्थापित हैं, जो छ२0८ समन्वयक की भाँति 

अपनी न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक सपोर्ट, सूचना 
रु 

संग्रह व अनुश्रवण. (७णआं०ा।) आदि कार्य देखते हैं। न्याय 

पंचायत के विद्यालय परिसर में एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (लागत 

रुपये 4.4 लाख) निर्मित हैं। द 

3. निर्माण कार्य:- क् 

4- नवीन प्राथमिक विद्यालय (४७ ?फऋढा 5८४००) ५९९ _ प्राथमिक विद्यालय 

असेवित बस्तियों /मजरों/गांवों में जिनसे निकटतम प्राथमिक 

विद्यालय ॥ किमी. दूर एवं उनकी आबादी 300 से अधिक 
हो; रुपये 3.995 लाख की लागत से प्राथमिक विद्यालय 

खोला जाता है। नवीन प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की पहुँच 
विस्तार के उद्देश्य से खोले जाते हैं। क् द 



/१४(०४०५:- निकटतम पूर्व माध्यमिक विद्यालय से 2 किमी. की 

पर 800 से अधिक आबादी पर 5.28 लाख की लागत से 

पूर्व॒ माध्यमिक विद्यालय खोला जाता है। इसका उद्देश्य 

पहुँच में विस्तार है। 

० अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (44896 ८०७7000%).4८70:- विद्यालयों में 
कक्षों की अपर्याप्ता को ध्यान में. रखकर रुपये 4.40 लाख 

भूकम्परोधी अतिरिक्त कक्षा-कक्ष८4८70 निर्माण कराये जा 

रहे हैं। 

१- विद्यालयों का पुनर्निर्माण (0८2०/8&/72709७ ० .५८४००/):- जीर्ण-शीर्ण 

एवं जर्जर विद्यालय भवनों को तोड़कर रु. 2.64 लाख की दर 

से प्राथमिक विद्यालय एवं 5.45 लाख रुपये की दर से पूर्व 

माध्यमिक विद्यालय निर्माण कराये जा रहे हैं। 

“- पेयजल(97#/फरंट 9 60):- जनपद के प्राथमिक एवं पूर्व 

माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु. 28 हजार रुपये की 

लागत से हैण्डपंप स्थापित हैं। 

चाहरदीवारी(7एफ्रवदए 7280:- जनपद के चाहरदीवारी विद्यालयों को 

रू. 66 मात्र प्रति मीटर की दर से चाहरदीवारी निर्माण एवं 

7 हजार रुपये मात्र गेट हेलु विद्यालय भवन की सुरक्षा हेतु 

दिए जा रहे हैं। 

4. वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम:- 

4 शिक्षा गारंटी केन्द्र (000८8४0०_ 0पए्ा/॥॥7९९४_ 65९८0९०७॥९)४०७७ :-ऐसे 

असेवित क्षेत्र जो प्रावि. खोले जाने के मानक पूरे नहीं करते 

तथा निकटतम प्रा.वि. से | किमी दूर लगभग 25 बच्चे 

(6-१व वर्ष वर्ण के) शिक्षा से वंचित हैं;80$ केन्द्र खोले जाते. 

हैं, इन केन्द्रों में कक्षा +॥ व 2 की पढ़ाई आचार्यजी 

कराई जाती है। प्रतिमाह 000 रुपये उसी मजरे/ बस्ती 

हाईस्कूल पास व्यक्ति होते हैं, जो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा 

चयनित होते हैं; इन केन्द्रों से बच्चों का मुख्य धारा के 



विद्यालय में लगातार प्रवाह बना रहता है, इन 

उद्देश्य सभी शिक्षा से वंचित बच्चों का प्रवेश प्रा.-वि. में कराना 

होता है। इन केन्द्रों को स्थापना व्यय के रुप में 7400 
रुपये मात्र बच्चों की काँपी,किताब,स्लेट,पेन्सिल आदि के लिए 

प्रतिवर्ष 2500 रुपये मात्र दिया जाता है। 

»-वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र (4॥0730रए९ & व 07909९ 

ए470८४४०॥ _(९॥०९) _4॥7॥:- विशेषकर शहरी क्षेत्रों विभिन्न 

कामकाजी, बालश्रमिक, घुमन्तु व विशेष परिस्थितियों में शिक्षा 

से वंचित (6-44 वर्ष वर्ग के) बच्चों के लिए «98 ज्ञान केन्द्र 

चलाए जाते हैं; जिनमें कक्षा ॥ से कक्षा 5 तक पढ़ायी होती 

. है। अन्य व्यवस्थायें 565 केन्द्र की भाँति होती हैं। 

अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुस्लिम) के ऐसे बच्चों को जो 

केवल दीनी तालीम प्रदान कर रहे मदरसों में पक रहे हैं, 

मुख्यधारा की शिक्षा दिलाने हेतु पूर्व से संचालित मदरसों का 

खुद्दकीकरण (57०020778) की जाती है। शेष व्यवस्थायें «9 केन्द्र 

की भाँति होती हैं। 

० बत्रिजकोर्स (80726 ('0०प्र5९):- 

ल्. आवासीय ब्रिजकोर्स  (र९४ंतशा।4। 802९ (०ए७९) २8८ :- 

जनपद के 44-44 वर्ष वर्ण के शिक्षा से वंचित 60 

, 

श्शतवंशातधत्रों छ707०6 (0०प॥्रा'5९ 

द बच्चों को 4.08 लाख रुपये की लागत से शासकीय 

तंत्र या स्वयंसेवी(४७0) संस्थाओं के माध्यम से 6 माह 

तक एक आवासीय व्यवस्था प्रदान करते हुए 3३८ चलाया 

जाता है जिससे ऐसे बच्चे 6 माह की अवधि में एक 

अधिक कक्षा उत्तीर्ण कर अपनी आयु के कक्षा में प्रवेश 

करें एवं विद्यालय से झेंप के कारण ड्राप,. आउट (90क 00०) 

न हों। क्  क 

॥.गैर आवासीय ब्रिज कोर्स (रणा-२९४१शाएंग 8007९ (०ए7४९) 

धार! ४+-4 वर्ष वर्ण के लिए सुगम स्थल पर 4 

गैर आवासीय ब्रिज कोर्स दो अनुदेशकों द्वारा 



पक अर 

संचालित हैं। प्रत्येक 'गर3 

प्रावधानित है। 

प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने 

वाले छात्र-छात्राओं, अनुदानित मदरसों व माध्यमिक विद्यालयों से 
संलग्न कक्षा 8 तक की कक्षाओं के बच्चों को 

पुस्तकें वितरित की जाती हैं। 

6. समेकित शिक्षा(॥6९730९0 _007८800०॥)]70:- शिक्षा 78९0 ॥00९4800॥)।700 :- 

बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु चल रहे इस कार्यक्रम 

कम 

तहत बच्चों को मेडीकल परीक्षण, विकलाँगता प्रमाण पत्र वितरण, 
९००४ 355९ड7०7॥ (थश7० का आयोजन,चिन्हित बच्चों को «७४0१5 & 

5][0779भ70९5 का वितरण किया जाता है, जिसमें 8४00 का सहयोग 

लिया जाता है। साथ ही तीन माह का आवासीय ब्रिजकोर्स 

(लागत 4.65 लाख रुपये), ब्रेल बुक वितरण, इटिरनेंट ठीचर्स 

द्वार सतत् शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में 6500 

रुपये की लागत से रैम्प निर्मित किया गया है। 

7. बालिका शिक्षा(०975$ 7का९४॥0॥):- 

4- >था९ (॥0॥006 ९७७९ & ॥002८900॥ (:९॥(४:९(00९ ( ॥):- 

विकास कार्यक्रम के तहत पूर्व से संचालित आऑँगनबाड़ी केन्द्रों 

में से विद्यालय परिसर में संचालित होने वाले केन्द्रों को 

;- समेकित बाल 

("९४ केन्द्र के रुप में खुदृकीकृत किया जाता है,जिसमें एक 

अतिरिक्त कक्षा कक्ष (लागत रू. 4.40 लाख); सामग्री क्रय 

हेतु 6500 रुपये कार्यकत्री को 250 रुपये व सहायिका को 

।25 रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। इनका उद्देश्य 

76 50070077९ शिक्षा को मजबूत करना है। 

निःशुल्क यूनीफार्म वितरणः- कक्षा ॥ से 5 की प्रत्येक 

बालिका को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु 400 रुपये प्रति 

छात्रा प्रदान किया गया है, जिनसे यूनीफार्म बनाकर ग्राम 

शिक्षा समिति छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म देती है। 



० मीना मंचः- प्रत्येक पूर्व माध्यमिक में जागरुक 

छात्राओं एवं अभिभावकों का मीना मंच गठित है, जो 
व्यक्तियों /लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरुक करती 

इसके तहत यूनीसेफ के पाठ्य सामग्री की ०४० 307८ प+पढ। 

(0घ७3]) पाठ्य सामग्री हेतु 5000 रुपये, 40 समितियों 

झूलों आदि का व्यय भी किया जाता है। 

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय(7689५):- 

इस महत्वाकांक्षी योजना तहत 400 लड़कियों 

- केन्द्र सरकार 

(विशेषकर $(?) को तीन वर्ष आवासीय व्यवस्था के तहत स्खकर 

कक्षा 8 उत्तीर्ण कराया जाता है, जिस हेतु रुपये 26 लाख 

का भवन व 8 सदस्यीय स्टाफ व आवासीय विद्यालय 

अन्य सभी व्यय दिए जाते हैं। 

० पिए677), (च३0॥49] 20286 07 7000800॥ 60॥ (ज]$ 9 /शाशा।'ए 

[९९४९):- प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर बालिका शिक्षा को बढ़ावा 

॥97॥€ 0| 08000९9॥0॥ 607' (जा]$ 96 7#शाशा[ 

देने के उद्देश्य से रुपये 2 लाख लागत का भवन निर्मित है, 

जिसमें. सिलाई-कढ़ाई एवं. अन्य गृहोपयोगी कार्य, 

कार्यानुभव (8 7?५/) शिक्षा सिखाए जाते हैं। 

कम्प्यूटर हार्डकयर, सोलर पैनल व साफ्टवेयर:- इस हेतु प्रति 
विद्यालय रुपये 4.65 लाख प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय 

को दिया जाता है। द 

8. मरम्मता(श्राश॥9॥0९6):- प्रत्येक विद्यालय को उक्त कार्य हेतु 

प्रतिवर्ष 5000 रपये प्रदान किया जाता है। 

9. शोध,अनुश्रवण_ एवं मूल्यांकन (0२७९थ९ा,०(०१॥९ 

7५8]0900॥):- प्रत्येक विद्यालय के उक्त कार्य हेतु 400 रुपये. 

व्यय किया जाता है। 

0. विद्यालय अनुदान(50000॥ (0:8॥):- *- प्रत्येक विद्यालय को 56८00! 



प्रत्येक परिषदीय सहायता प्राप्त कक्षा 8 के शि 
शिक्षामित्र को 500 रपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 

(2. शिक्षण अधिगम उपकरण(शक्।ए [&ब्ा7९ ॥(व॒पंणाशा) अधिगम 

3[, :- नव स्थापित प्राथमिक विद्यालय को 

नव स्थापित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 50000 रुपये 
आदि क्रय हेतु दिए जाते हैं। 

33. प्रशिक्षण(+क्ा।7) :- प्रत्येक अध्यापक को सेवारत शिक्षक 
प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापक को नेतृत्व क्षमता संवर्धन, आवश्यकता 
आधारित प्रशिक्षण, शिक्षा-मित्रों-आचार्यो-अनुदेशकों के प्रशिक्षण 
डायट (श»ष्ाग) या छा२0 पर दिये जाते हैं। 

वर्ष 2005-06 में विभिन्न मददों के अन्तर्गत 

प्रस्तावित कार्यक्रम और बजट नीचे सारणी (5:4) में विस्तृत रुप से 
उल्लिखित हैं :- 
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वर्तमान समय में सर्वशिक्षा अभियान, राज्यों की भागीदारी 

समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक 
पहुँचाने संबंधी चिरअभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में 
एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्वशिक्षा अभियान जिसमें देश की 
प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का 

उद्देश्य सन् 2040 तक 6 से. ]4 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों 
को उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है। 

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में 
धार तथा समुदाय आधारित ग्ुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा को 

शन के रुप में प्रदान करने संबंधी जरुरत को पूरा करने का 

एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा 
सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।. 

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा संबंधी इन सभी प्रयासों में 

एकसूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। इसमें ऐसे प्रयास किये 

जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल 

स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो 

सके । पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों, 

जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, की सहभागिता सुनिश्चित 

करने के अलावा गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके 

जबाब देछी के क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। 

जिला शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत यूक्ष्म नियोजन 

की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। इसका प्रयोजन यह था 

कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम में 6-44 वर्ष आयु के बालकों तथा 

बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आऑँकलन किया. जाये। सूक्ष्म 

नियोजन प्रारंभ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों ग्राम के 

प्रब॒ुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा 

संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक 
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ग्राम की बस्तियों की सूची तैयार की गई। जनपद झाँसी 

सर्वप्रथम 2000-07| में सूक्ष्म नियोजन के अन्तर्गत 222. ग्राम 

शिक्षा समितियों तथा सन् 2004-02 में शेष 232 ग्राम शिक्षा 

समितियों का प्रशिक्षण कराकर यूक्ष्म नियोजन का कार्य कराया जा 
चुका है तथा ग्राम शिक्षा का निर्माण भी कराया गया है। यूक्ष्म 
नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित यसूचनारयें एकत्रित की 
गई- क् 

. गाँव में 6-4| वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या। 

2. विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या। 

3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या। 

4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के लिये,क्या मानक के 
अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है? 

5. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना संभव नहीं 

है, तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं? 

6. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध 

भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं? 

7. यदि नहीं,तो इसके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव 

हैं? 
8. क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार 

? तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है? क् हम 

9. क्या अध्यापक नियमित रुप से विद्यालय आते है 

0.शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षण कार्य की गुणवत्ता के विषय 

ग्रामवासियों के विचार। 

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के 

पश्चात् निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये जाने थे- 

. परिवार सर्वेक्षण 

? 

2, स्कूल का मानचित्र / शैक्षिक मानचित्र 

3, सूचनाओं का विश्लेषण 

योजना का निर्माण क् द 
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की तैयारी:- 
सन् 2000-0व में 222 ग्रामों के यूक्ष्म नियोजन के 

लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी 

सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों, शिक्षकों-शिक्षिकाओं की एक सभा 

बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं 
तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वाया सर्वेक्षण प्रपत्रों के 

माध्यम से गांवों के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। 

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की संपूर्ण स्थिति को 

परिलक्षित किया गया। किसी गांव की शैक्षिक स्थिति को एक दृष्टि 
] 

+ 

में चित्रित करना स्कूल मानचित्रण कहलाता है। गांव की मौजूदा 

शिक्षण व्यवस्थाओं के सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाना, 

जिससे गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रुप से ' अच्छी 

शिक्षा मिल सके, इसे ग्राम शिक्षा योजना का नाम दिया गया। प्राप्त 

सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वाया ग्रामवासियों के 

सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना 

बनाई गई। क् ध सर 
शैक्षिक मानचित्रण द्वाया प्रत्येक ग्राम के लिए निम्न 

सूचनायें एकत्र की गई- . 

4. बस्ती की पूरी जनसंख्या 

2. विभिन्न आयु वर्ण की जनसंख्या क् 

3. स्त्री-पुरुष जनसंख्या 

4. पढ़ने और न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 

5. बाल अ्रमिर्कों के विषय में जानकारी 

6. बालिका शिक्षा की स्थिति 

यूक्ष्म नियोजन से प्राप्त परिवार / बसतीबार आँकड़ों को 

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखंड के 
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सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत कर 
विकासखंड स्तर में संकलित किया जाना था। 6-१4 वर्ष आयु वर्ग 

विद्यालय न आने वाले बच्चों को दो श्रेणी में बांठा गया। 
सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा 
वैकल्पिक शिक्षा /» नवाचार शिक्षा योजना को दृष्टिगत रखते हुए 
विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा ०- 4 वर्ष 
समूहों में ऑकलित की गई। इन बच्चों में बालक व बालिकाओं की 
संख्या अलग-अलग ज्ञात की गई। इसके अतिरिक्त इनमें ऐसे बच्चों 
की संख्या भी शामिल की गई जो कामकाजी थे तथा पैतृक 
व्यवसाय में माता-पिता का सहयोग करते थे अथवा सड़क छाप बच्चे 
थे। क् 

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की भी 
सूची तैयार की गई, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक 
पूरा करते हैं,तथा वहाँ विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। इनके 
अनुसार बस्तियों की सूची भी तैयार की गई जिसमें शिक्षा गारंटी 
केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं. नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना 
सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार 
सर्वशिक्षा अभियान की योजना संरचना में अधिक से अधिक 
बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लाना था। विद्यालय: न जाने 
वाले बच्चों की संख्या का आकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था 
हेतु कार्यक्रम बनाये गये। 

अभियान की दीर्घकालीन योजना के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 
कार्य योजना तैयार की गई। 

क् . जनपद में मई 2003 में अध्यापकों द्वारा 
_ डाउसहोल्ड सर्वे किया गया। जिसमें 6-१4 वर्ष आयु वर्ग के 
88563 बालक एवं 98500 बालिकायें चिन्हित की गई। ड्सी 
अकार 4-74 आयु वर्ग के 5423। बालक एवं 43422 
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बालिकायें चिन्हित की गई। इस प्रकार 6-॥॥ वर्ष आयु वर्ग के 
277063 बच्चे एवं 7-4 आयु वर्ग के 97653 बच्चे चिन्हित 
किये गए । 

उपर्युक्त 6-| वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में से 20 मई 

2003 तक ॥07958 बालकों व 87338 बालिकाओं का स्कूलों 
में नामांकन हो चुका था। 7-4 आयु वर्ग के बच्चों में से इसी 
समय तक 97653 बच्चों जिसमें 52927 बालक एवं 4609 

बालिकायें थीं, का नामांकन . विद्यालयों में हो चुका था। 

स्कूल चलो अभियान”? के तहत शेष 
बच्चों, जिनकी संख्या 75889 थी, जिसमें 8009 बालक और 
7880 बालिकायें थीं, का नामांकन कराया गया। वर्ष 2004 तक 

6-]| आयु वर्ग के 2596 बालक एवं 3282 बालिकायें, कुल 
मिलाकर 5878 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 7-44 आयु वर्ग के 
।304 बालक एवं 4843 बालिकायें कुल मिलाकर 347 बच्चे 

स्कूल नहीं जा रहे थे। इन बच्चों के लिए 5॥ ब्रिज कोर्स, 03 एन. 

जी. ओ. द्वारा ब्रिज कैम्प, 0०7 ब्रिज कैम्प एस.सी./एस.टी. के बच्चों 

व 24 ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं 50 ई. जी. एस. 

केन्द्र चलाए जाने का कार्यक्रम था, जिससे कि स्कूल न जाने वाले 
बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। 30 सितंबर तक 
शत प्रतिशत नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया था। क् 

जनपद में मई माह में संपन्न 

कराये गये हाउसडोल्ड सर्वे में 6-4 आयु वर्ण के स्कूल न जाने 
वाले बच्चों में 74335 बालक एवं 5725 बालिकायें चिन्हित की 
गई। सर्वेक्षण में बबीना और चिरगाँव विकासखंडों में स्कूल न जाने 
वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी। विकासखंड वार स्कूल न जाने 
वाले बच्चों का विवरण सारणी-(6:4 ) में दिया गया है- है पेमनड हे 
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सारणी-(6:4). 

स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण' 

दिनांक 09.06.03 सर्वे वर्ष:-2 9003-04. क् 

।0605 किक अल 3758 | 4563 ।4363 

जनपद में गये जून 2003 के हाउसहोल्ड सर्वे 

के अनुसार 6-74 आयु वर्ण के स्कूल न जाने वाले बच्चों में 

. ।4363 बालक एवं ॥5725 बालिकायें थीं। सर्वेक्षण में यह तथ्य 

सामने आया कि बबीना और चिरगाँव विकासखंडों में सर्वाधिक बच्चे 

स्कूल नहीं जा रहे थे। ३ 
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6-4 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक 

संख्या पिछड़ी जाति के बच्चों की थी। इस वर्ग के 7237 बालक 

और 8306 बालिकायें स्कूल से वंछित थे। बबीना, बडागांवं और 

चिरगाँव विकासखंडों में पिछड़ी जाति के सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं 

जा रहे थे। चिरगाँव के अनुयूचित जाति के भी सर्वाधिक बच्चे स्कूल 

नहीं जा रहे थे। जनपद में अनुसूचित. जाति के कुल 486 लड़के 

और 583 लड़कियाँ, कुल 9999 बच्चे स्कूल जाने से बंचित थे। 

-6:3 
स्कूल न जाने वाले विकलाँग विद्यार्थियों का विवरण 6 

द कक सर्वे वर्ष:-2003-04 
विकासखंड |(6-7[वर्ष आयु [| 7774 वर्ष आयु |. कूल | 

| । | बबीना क् 
बामौर [04 

84 33 
74 
64 क् 

४ 

की हम 96 
5 
0 | मठ. ' 

योग. [653 [ 4]2 [389 | 657 | 699 
... जनपद में 699 बच्चे ऐसे थे, जो विभिन्न प्रकार की 

विकलाॉँगता से. ग्रसित थे इनमें बालिकाओं की संख्या 657 एवं. 

बालकों की संख्या 042 थी। 

जून 2003 में 6-44 वर्ष आयु के स्कूल न जाने वाले 

बच्चों को चिन्हित करने हेतु व्यापक आधारों पर हाउसहोल्ड सर्वे 

किया गया। ये आधार जाति, धर्म, लिंग, विकलाॉँगता थे ही साथ 

डी विभिन्न कारणों से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन 

कारणों को भी प्रकाश में लाने का सार्थक प्रयास किया गया, 

जिससे ऐसे बच्चों की समस्याओं का निवारण कर उनकी शिक्षा की 
वैकल्पिक व्यवस्था कर उर्न््हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। 

प्लान 200:2-:2007 
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न जा पाने 

गए हैं- 

करवाना 

(]मजदूरी करवाना 

[] स्कूलों में पढ़ाई कि 
न होना 

है अरुचिकर 
वातावरण 

रा ... सारणी (6.9) एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि 200 

न्यादर्श अभिभावकों से 422 आर्थात् 6 प्रतिशल अभिभावकों 
माना कि उनके बच्चे घरेलू कार्यो की वजह से. विद्यालय नहीं जा 

शत अभिभावक अपने बच्चों पाते। 43 अभिभावक अर्थात् 2.85 प्रति 

...._ से दुकानों में काम या व्यवसाय करवाते हैं। 23.5 प्रतिशत ने स्पष्ठ _ 
किया कि उनके बच्चों का पढ़ाई हा 

के 



अभिभावकों का कहना था 

।9 प्रतिशत अभिभावकों की ॒रकायत 

शौचालय, टाट फट्ठी जैसी सुविधाओं 

खासकर इन्ही कारणों प्रतिदिन विद्यालय नहीं 

यहाँ एक तथ्य 

उचित डोगा कि अभिभावकों ने इस प्रश्न के उत्तर 
बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता', के उत्तर में एक 

विकल्पों को भी चुना है। 

सारणी-6 ४ 0 ) 

विद्यालय में बच्चों की पसंद 

क्िशिक्षकों का जि 
व्यवहार 

&0242502 2222 



से अ 
माना कि मध्यान्ह भोजन वितरण उनके ट लि 
आकर्षित करता है। जबकि इन सभी क् का लगभग मानना 
अधिकाँश दिनों में किन्ही न किन््हीं कारणों 

वितरण में अवरोध होता रहता है। 49 प्रतिशत अभिभावकों 
कहना था कि विद्यालयों में बच्चों के प्रतिदिन जाने 
व्यवहार और व्यक्तित्व प्रेरणादायक रहा। 

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 30088 बच्चे 
विद्यालय नहीं जा रहे थे। मई 2003 में 
के अनुसार घरेलू कार्यो में लगे 8306 बच्चे, मजदूरी में लगे 
।।2 बच्चे, भाई-बहढिनों की देखभाल में लगे 4568 बच्चे, घर से 
विद्यालय दूर होने के कारंग 4266 बच्चे 

4836 बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे। जैसा 

से स्पष्ट है- 

सारणी-[6:44 ) 
कल न जाने का कारण संबंधी विवरण" 

कि 
ऊ3 

विद्यालय का दूर 

होना 

पए798 
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से 209353 बच्चों 

।5889० बच्चे 6-47 वर्ष के 

शेष 8995 बच्चों के लिए 

प्रावधान किया गयाः- 

सारणी-(6:4 2 

ब्रिज कोर्स एन. 

पी.आर.सी. स्तर 

विद्यालय केनन््द्र/ 

वैकल्पिक केन्द्र 

कुछ बच्चे मजदूरी करने के कारण विद्यालय 

नहीं आ पाते। यह समस्या -4 वर्ष के बच्चों की है। इन 
बच्चों की शिक्षा के लिए ए. आई. ई. खोले जाने थे। इसके लिए 

कार्यक्रम बनाया गयाः- 



देखभाल करने के कारण जनपद में कुल 4568 बच्चे स्कूल नहीं 
जा पा रहे थे। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोडने के लिए ई. 
सी. सी. ई. केन्द्रों पर समर कैंप की व्यवस्था की जानी थी। इन 
समर कैँपों का व्यौरा सारणी [6.44) में दिया गया है- 

सारणी-(6:4 4 ) 
भाई-बढिनों की देखभाल में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था की देखभाल में लगे बर्च्चों शिक्षा व्यवस्था 

2006-07 

विद्यालय नहीं खोला जा सकता वहाँ ई. जी. एस. और ए. आई... 

ही द जाने का कार्यक्रम बनाया गया। 

232%3:77->० मट 420०००+५०-३ 



कारण, रुढ़िवादिता के कारण कछ 
ते 

लिए स्कूल चलो अभियान: एवं 
जाना था। मुस्लिम बालिकाओं के लिए 
मदरसों को आर्थिक सहायता देने का 



सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित 
झाँसी में प्राथमिक स्तर पर व्याप्त शैक्षिक समस्य 
अध्ययन किया गया। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं 
का समाधान करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, क्षेत्र 
व जनपद के विभिन्न स्तर पर फोकस ग्रुप विचार 
गया | व्यावहारिक रूप में इन समस्याओं 

इनके खुधार से संबंधित अनेक रणनीतियाँ तियाँ की गणई 
वर्तमान परिवेश में उपलब्ध संसाधनों को शैक्षिक प्रक्रिया का माध्यम 
बनाकर शिक्षा को और अधिक सरल व समझने योग्य बनाने का 
अमूल्य प्रयास किया गया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम 
विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृकीकरण हेतु अभूतपूर्व प्रयास 
गये। इसके अतिरिक्त वे बच्चे जो कई क् कारणवश स्कूल में नहीं आ 

पाते या फिर वे बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल पर अपनी 
उपस्थिति नहीं दे पाते, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का 

प्रयास किया गया। यह हम. साक्षरता से संबंधित विभिन्न समस्याओं, 

उनके समाधान हेतु किये गये प्रयास और संभावित उपायों की विशद् 

विवेचना करेंगे:- 

समस्यायें व समाधान रा 

*&* शिक्षा की पहुँच 

*+ नामांकन संबंधी समस्यायें. 

*<* ठहराव संबंधी समस्यायें 

<+ गुणवत्ता संवर्द्धन समस्यायें 

<- संस्थागत क्षमताओं संबंधी समस्यायें. 



को प्रधानता देते हैं जहाँ आसपास का वातावरण 
स्वच्छ होता है। अतः वे बच्चे असेवित एवं मलिन 
बस्तियों में रहते हैं वे स्कूली शिक्षा से बहुत दूर होते हैं। 
इस समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में 

द्विपाली योजना एवं किराये के भवर्नों में चलने वाले 
विद्यालयों को, जहाँ छात्र संख्या कम डै इसे असेवित एवं 

मलिन बस्तियों में स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाये। 
3. शिक्षा की उपादेयता स्पष्ट नहीं हैः- प्रायः शिक्षा को 

व्यावसायीकरण से जोड़ा जा रहा. है। जिससे उसकी उपादेयता 

पर संदेह किया जां रहा है अर्थात् उसकी उपादेयता स्पष्ट 

नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र रोजगार दिलाना नहीं अपितु 

व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके उसे आत्म निर्भर: 

बनाना है। व्यक्ति में ऐसी 

जिससे वह अपनी कुशलताओं 

क्षमताओं का विकास करना. 

का प्रयोग करके आर्थिक रूप 

से स्वावलंबी बन सके। 



धर ्  2 हर ४॥| ्ऊ (| नदियाँ एवं पहाड़ों 
अध्यापन कार्य करने में र्पा 
भौगोलिक कठिनाई को दूर करने 
अनुसार शिक्षा गारंठी योजना 

इनका निर्माण कराया जाना चाहिंए। 
2 भारत एक ग्राम प्रधान देश होने के कारण यहाँ 

अधिकतर लोग पारंपरिक ढंग से केवल एक ही काम और 
एक ही जगह रहना पसंद करते हैं जिससे उनकी पीदी दर 
पीढ़ी भी उनके इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर अपने घरेलू 
कार्यो में डी व्यस्त रहती है। उपरोक्त समस्या को. सुलझाने 
के लिए अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता. लाते. 

> मक 

पकड़. गयी है। वे शिक्षा ग्रहण करने का 

ही मानते हैं। 
आशा से ही शिक्षा ग्रहण 

रोजगार पाने को 



करने के योग्य बनाती 

उपरोक्त समस्याओं 
को दूर करने के लिए विद्यालय की रंगाई, पुताई तथा 
बागवानी,साज-सज्जा से सज्जित करते डुए आकर्षक बनाया 
जाना चाहिए। बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों 
की सहायता से तैयार की जानी चाहिए जो पाठ के अनुरूप 
हो। जब बच्चों में यह भावना जाग्रत होगी तो ड्राप आउट 
की समस्या स्वतः ही एक हो जायेगी जिससे हम 
शत-प्रतिशत बच्चों के स्कूल में ठहराव की समस्या को दूर 
कर सकेंगे। बी]  # ह 

# 

3. अधिकाँश सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी 
एवं शौचालय के अभाव की समस्या देखी जा. रही 

पेयजल अभाव में स्कूलों 

गिरा हुआ है। शौचालय < 



इसके लिए शिक्षकों को. प्रशिक्षण 

दी जानी चाहिए। 

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही. प्रशिक्षण 
अभाव में वे अपने विषय को क्रमबद्ध तरीके 
अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अतः शिक्षकों 
आधुनिक बनाने हेतु भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में 
प्राथमिक स्तर पर तथा गणित,अंग्रेजी,संस्कृत तथा विज्ञान 

पढ़ाने 

विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष 
दिया जाना चाहिए । 

2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण का 
अभावः- कहीं-कहीं यह देखने में आया है कि विद्यालयी 

वातावरण अध्यापकों के अनुरूप नहीं होता इसलिए वे अपना 
अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते। कई जगडढ़ों में 

सामाजिक रीति-रिवाजों की विभिन्नता भी शैक्षिक कार्यों में 

बाधा डालती है। अतः अध्यापकों के उचित शिक्षण को ध्यान 
में रखते हुए शिक्षकों में सामाजिक रीति-रिवाज एवं उनके 
अनुरूप ढ़ालने की क्षमता का विकास _एस.ओ.पी.ठी. प्रशिक्षण 

के माध्यम से कराया जाना चाहिए।... 

३. निरीक्षण कर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षणः- 
वाली शैक्षिक गतिविधियों 

विद्यालय में होने. 

प्रधियों का समय-समय पर निरीक्षण: करने 



जे 

प्रभावित होती हैं। इसलिए शिक्षकों 
मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि 

गया है कि विषय के अनुरूप अध्यापकों की 

फिर कहीं-कहीं छात्रों की संख्या अधिक 
गिनती कम है जिसके कारण पठन-पाठन में गुणवत्ता का 
ह्ास देखा गया है।. पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विषय 
अध्यापकों की कमी के फलस्वंरूप गणित,अंग्रेजी,तथा विज्ञान 
संस्कृत /उर्दू की शिक्षा में व्यवधधान हो रहा है। विशेषकर 

बालिकाओं के विद्यालय में गृह विज्ञान की अध्यापिकाओं का 

अभाव है। उक्त समस्या के समाधान के लिए अध्यापकों की 

विषय के अनुरूप नियुक्ति करना अनिवार्य है एवं बालिकाओं 

के लिए महिला अध्यापकों को रखा जाना चाहिए। 

अध्यापकों का गैर शैक्षिक कार्यो में व्यस्त होनाः- शैक्षिक 

कार्यो. में व्यस्तता के अलावा अध्यापकों को प्राथमिक स्तर 

से लेकर विकासखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनायें 

संकलित "करने, भवन निर्माण, _ पोषाहार वितरण तथा अन्य 

गैर विभागीय कार्यो के निस्तारण से संबंधित गैर शेक्षिक 

कार्यो को 

शिक्षण कार्य. 
' भी करना पड़ता है जिससे वे अपना पूरा समय 

की पाते .॥ अतः उनका. पूरा समय 

हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन 
सुनिश्चित कराया जाना चाहिए तथा समय प्रबंधन की क्षमता 
शिक्षण तथा छात्रों 



अथवा कदम है। सही मूल्यांकन के अभाव में शत प्र 
साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं 

परक शिक्षा के लिए सतत एवं प्रभावी 
अतिमहत्वपूर्ण मूल्यांकन के पश्चात् कमजोर 
बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर 
की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बच्चों 

ठहराव बढ़ेगा। 

५* संस्थागत क्षमताओं संबंधी समसस््यायें:- 

. न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों 

.. पर्यवेक्षण हेतु एन.पी. आर.सी. / बी.आर.सी. को क्षमतावान 

बनाया जाएगा ताकि विद्यालयों शैक्षिक कार्यो में 

सहायता मिल सके । क् हि 

2. डायट में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न 
दिया जानाः- प्रायः डायट में केवल विषयगत अध्ययन 

कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को केवल उनके 

विषय के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें विद्यालयी 

वातावरण से अवगत नहीं कराया जाता। अतः डायट में यह 
सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे शिक्षकों को स्थानीय 

परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप 

प्रशिक्षित करें। क् क् 

3. शोध कार्य की कमीः- वास्तविकता तो यह है कि प्राथमिक 

शिक्षा से संबंधित समस्याओं तथा विभिन्न क्रिया कलापों के 

_ क्रियान्वयन संबंधी विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता क् 

अर्थात शोध कार्यों का द गहन अध्ययन करके प्राप्त _निष्कर्षों. 

का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जाना चाहिए। 



(। 
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थी! 

समूह को कुशलता प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में कोई सार्थक प्रावधान नहीं है। आजादी के बाद भारत में स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था का यह दायित्व बनता है कि इस 

समायोजन सुनिश्चित किया जा सके।.. क् ह 
शिक्षा का क्रमिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के लगभग सभी देशों में नीति निर्धारकों और शैक्षिक 

आयोजकों जकों ने समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप क् 
प्रदान करने के लिए उसमें ऐसे फेरबदल करने की चेष्ठा की. है कि 
उसकी विषय वस्तु यिक 
वास्तविकताओं के अनुरुप 

, सामाजिक एवं 
डों, रोजगार जगत् की... न् 

आवश्यकताओं के अनुकूल हो, साथ ही वंचित वर्ग के उत्थान में भी 

युग में शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त... 
ज्ञान तथा समाज में लगातार 



हि... दा 

मांग एवं पूर्ति के बीच एक ऐसी 
जिसने संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को 

हो। छात्र-छात्राओं की वर्तमान पीढ़ी विद्यालय 
कर एक ऐसे समाज से उन्मुख होगी 

बढ़ायी जाए.. उनमें रोजगार संबंधी ऐसे आधारभूत 
कौोशलों का विकास किया जाए जिनका प्रयोग जाए, कर वेतनभोगी 
रोजगार स्वरोजगार अपनी 

सामान्यतया वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी 
मानसिकता से ग्रस्त है। 



यह कहा जा सकता है कि जनपद में वर्ष 2000 से जिला 
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय संचालित है। वर्ष 2007 
जनगणना के 

4५% 2० की 



शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। विद्यालयों 

का एक प्रमुख कारण यह भी है। 

की साक्षरता दर (64.47) से अधिक है. आए: 
कानपुर(77.63), इटावा(70.7 5) »गाजियाबाद(70.8 9) 

(69.39) की साक्षरता दर के बाद पाँचवा जनपद 

जनपद में चिरगाँव ब्लाक की साक्षरता दर जनपद 

विकासखंडों की तुलना में सर्वाधिक है। 
यद्यपि जनपद में साक्षरता का स्तर राज्य 

जिलों से आगे है, फिर भी यह जनपद समाजार्थिक आधारों 
अत्याधिक पिछड़ा है। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना काफी दुरुह 
है। कृषि उत्पादिता का स्तर अत्याधिक नीचा है। जीवन न-यापन के 

साधनों का स्तर अत्याधिक निम्न है। ऐसी स्थिति में शिक्षा ही उनके 
रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य संकटों का सामना करने में दिशा दे 

सकती है। 

एक सबल राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की ही 
है। शिक्षा को अनुत्पादक मद समझ कर सर्वहारा, वंचित और श्रमिक 

वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन रहते हैं। उनका और 

उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। शारीरिक श्रम करके 

वक्त की रोठी की व्यवस्था करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। वे 

बेचारे शिक्षा की बहुआयामी खूबियों से परिचित भी नहीं न 

बच्चों की शिक्षा पर धन और समय गाँवाना व्यर्थ समझते हैं।. हि हक ; 

उनके इस अज्ञान का लाभ समाज 

का दबंग और शासक वर्ग उठाता है। ये वर्ग इनकी शिक्षा. 

व्यवस्था करना दूर, उनके रास्ते में अड़चनें ही पैदा करते हैं 

अपने अधिकार 



वैश्वीकरण के युग 

का विकास नहीं होगा तो हम विकास 
जायेंगे। अतः प्रजातांत्रिक सरकार को यह क् सुनिश्ि 

ह। एक भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। * क्षा अभियान 
में प्रशंसनीय प्रयास है। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा 
कार्यक्रम में कभी-कभी राज्य सरकारें अपने 
पैदा कर देतीं हैं, तो कभी-कभी स्थानीय स्तरों 
निस्तारण ठीक से नहीं होता है। स्थानीय प्रशासन 
चुस्त-दुरुल्त सवैया अपनाना होगा। इस संदर्भ 
विचारणीय हैं:- 

ड्स 

को सक्रिय रहना होगा। क् 
बाल मजदूरी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक उपायों को लागू 

करना होगा, जिससे. कोई भी नियोक्ता और अभिभावक बर्च्चों 
का शोषण न कर सके, और बच्चों के विद्यालय जाने के मार्म 
में कोई रुकावट न आये। 

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य और कार्यालयी तथ्य दोनों ही 
इस बात की पुष्टि करते हैं कि नामांकन के शत्-प्रतिशत् लक्ष्य 
तो प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु बच्चों के मजदूरी करने या घरेलू 

कार्य करने के कारण विद्यालयों गों में वर्ष भर उनकी उपस्थिति न 

के बराबर ही होती है। ग्रामीण अंचलों में बच्चे या तो मध्यान्ह 

भोजन बंटते समय उपस्थित होते हैं या छात्रवृत्ति अथवा पोषाक 

समय । पठन-पाठन की प्रक्रिया बहुत कम ही चलती 

योजना अव्यवस्था 
है। प्रधानाध्यापक 



अध्यापकों का अधिकाँश समय 

जाता है, जिससे पठन-पाठन 
अतिरिक्त जनपद के विद्यालयों में 
उपस्थित रहते हैं। अतः उचित होगा 

वैकल्पिक व्यवस्था की जाए 

विद्यालयों में 

शाला त्याग 

सौंपा जाए। शिक्षकों की प्रबल संस्तुति पर ध्यान देकर प्रशासन 
के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक कानूनी या अन्य ' प्रकार 
की सहायता दी जाए जिससे कि ऐसे बच्चे बाल मजदूरी 

स्तर की शिक्षा निर्बाध पूरी कर सकें। 

प्रायः यह देखा गया है कि बच्चों का बोद्धिक स्तर भिन्न- भिन्न 
होता है। निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों 
की तुलना में पाठ्य पुस्तकों का बोझ उठाने में असमर्थ होते हैं। 
कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे जिज्ञासु और आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त 
करने के इच्छुक होते हैं। प्रारंभ से ऐसे बच्चों को समान शिक्षा 

नहीं दी जा सकती। क्योंकि यह व्यवस्था दोनों प्रकार के बच्चों 
के लिए ही नहीं वरन् राष्ट्र के लिए भी अहितकर है। जहाँ 

समान शिक्षा का स्तर तेज बुद्धि बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता 

है तो निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चों पर अधिक बोझ बढ़ाता है। 

पुस्तकों के आधार पर 

परीक्षण या ज्ञान का परीक्षण । किया जाता । है, वह तो ठीक है ध्ज # 

सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति किन्तु इसके साथ , गणित, भाषा 

विज्ञान आदि. से संबंधित परीक्षण करके प्रारंभ से 

वर्णो में बांट दिया जाए। पहले वर्ण के: छात्रों ट 

शिक्षा दी जाए। द्वितीय 
जाए। इससे शिक्षा पर 



के उद्देश्य को भी पूरा. कर. सकेंगे 

करने वाली और उन्हें विचारशील बनाने वाली सरस 
अनिवार्य रुप से शामिल किया जाए। न 
जीवन जीने की कला सिखाता है, नैतिक शिक्षा 

निर्णय क्षमता का विकास करता है। 

आज मानव संकट में है इससे कोई 
सकता । यह सोचना कि समाज में दिनों-दिन नैतिकता का. 
हो रहा है,गलत नहीं है। क्योंकि 

कर दी गयी है। जब मूल्योन्मुख शिक्षा की बात आती - 
हम मान बैठते हैं कि “आदर्श शिक्षा? सामान्य शिक्षा प्रक्रिया 
प्रथक किए जाने योग्य विषय है। हम यह भूल जाते हैं कि 
शिक्षा का, सभी प्रकार की शिक्षा का कोई और कार्य हो ही 

नहीं सकता। क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प है अमानवीय 

होना। इन दोनों के बीच संवेदनशीलता का विकास मानवता 

सर्वप्रमुख जरुरत है। इस प्रकार हमारा अध्ययन तभी महत्वपूर्ण 

है जब वह हमें मानवीय अनुभूतियों और मनोभावों के प्रति 

संवेदनशील बनाता हो। 

सर्वेक्षण से एक तथ्य साफ उभर कर सामने आया है कि 

शिक्षामित्र अधिक कुशलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन 

करते हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षामित्र स्थानीय निवासी नी 

होते हैं और ये अपने गांव के बच्चों से अधिक घुले- मिले होते 

हैं। साथ प्राथमिक कक्षा स्तर तक के बच्चों को 
ञे | क्षणिक योग्यता पय 

होली हो या कह उप कक 
कि उच्च शिक्षा प्राप्त, शहरों 

लिए उनकी 

अपने व्यवसाय 

रोजगार प्राप्त करने हेतु शिक्षक पद पर 



तो नियुक्त हो जाते हैं, किन्तु योग्यता 
के कारण इलन्हें अपने. कार्य में रुचि 

के विद्यालयों में ये शिक्षक प्रतिदिन 
नहीं पाते। फलतः ग्रामीण विद्यालयों 
होता है। ््ि 

इस अव्यवस्था को दूर करने 
रवैया कारगर हो सकता है। महिला शि 

आसानी से उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त जिला 
30 से 50 किमी. की अधिक 
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_3. आप अपने 

. नाम 

पता 

व्यवसाय 

जाति 

आपके कितने बच्चे है? 

अ. लड़कों की संख्या ब. लड़कियों की संख्या 
6. 6 वर्ष से 4 वर्ष आयु के बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं ? 
7. क्या बच्चों का विद्यालय में नाम लिखा है? 
8. यदि हाँ तो क्या वे प्रतिदिन विद्यालय जाते है? 
9. यदि नहीं तो क्यों? 

. पढ़ने में मन नहीं लगता 

2. शिक्षक से डर लगता है 

3. बच्चों से काम करवाते है. 
4. स्कूलों में पढ़ाई नही होती 

0. कीन से शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाते हैः- 

अ. महिला शिक्षक ब. पुरुष शिक्षक 
स. स्थायी शिक्षक द. शिक्षामित्र शिक्षक है 

व8, क्या आप शिक्षा को मात्र नौकरी प्राप्त करने का साधन मानते 

है? 
82. क्या आप शिक्षा के अन्य बहुत से लाभों से परिचित है। जैसे - 

. सरकारी नीतियों और योजनाओं के विषय में जानकारी होना। 

2. बीमा, बैंक और कार्यालयी कार्यो को सम्पन्न कर पाना। 

0. |. ७२. ० 

3. स्व-रोजगार में सहायता । 
| . 4. किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना और र उसे दूसरों तक क क् 

पहुंचाना | 

व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी 5. साफ सप् 

बच्चों को सरकारी सकल में पढ़ाना पसन्द करेगे या 

लक स्कूल में। पब्लिक स्कूल में तो क्यों? 



!. पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है। 
2. अध्यनेत्तर गतिविधियाँ सम्पन्न होतीं हैं। 
>. साफ-सफाई, सुविधाओं की अधिकता | 
4. वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा और सूचना 

का ज्ञान आवश्यक है। 
4. आपके बच्चे के लिए विद्यालय में प्रमुख आकर्षण क्या है। 

अ. मध्यान्ह भोजन 

ब. खेलकूद 

स. पढ़ाई-लिखाई 

द. अध्यापकों का व्यक्तित्व और व्यवहार 
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. बेटियो को पराये घर जाना है। क् 
2. अधिक पढ़ लिख जाने पर बराबर का वर  दूँढना कठिन कार्य 

है। 

3. बेटियों से नौकरी नहीं करवानी है। क् 
4. स्त्रियां पढ़ जाने पर अपने अधिकार जान जाती है और पुरुष 

प्रधान समाज के लिंये चुनौती बन जाती है। 
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अध्याय द्वितीय 

भारत एवं सहारेतर अफ्रीका 
तुलना-4 99०१ 

* एक 

भारत, उ.प्र. और केरल 
सार्वजनिक सेवाओं की सुलभता में अंतर 

3 सारणी:-(2:2 ) 

अध्याय तृतीय 

सारणी:-(3.2 ) 

सारणी:-(3.3 ) 

भारत में प्राथमिक शिक्षा उपलब्धियाँ एवं 
विषमतायें 

जनपद में शिक्षा परिदृश्य- 
(वर्ष 2000-04) 

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 
नामांकन एवं वृद्धि 
।999-2003 तक परिषदीय उच्च 
प्राथमिक स्तर पर नामांकन 

जनपद में शिक्षा संस्थायें(जहां प्राथमिक 
एवं उच्च प्राथमिक कक्षायें संचालित हैं।) 
जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की 
उपलब्धता 

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक क 
विद्यालयों की उपलब्धता अर 2 

०१) [परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च 
- 04 प्राथमिक कर विद्यालयों की उपलब्धता 



जनपद में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार छात्राओं की 
संख्या 

प्राथमिक शिक्षा पर किया 
व्यय प्रतिशत 

'पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र राज्य 

।4वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय बंटवारे 
का प्रावधान 

विापव। ४४0॥ 27 /४४ 3006७ 2005-2006 
[)9500-॥55/ 

स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण | 

सर्वे वर्ष:- 2 0 ०3-0 4- द _ 

अनुसूचित और पिछड़ी जाति के अनुसार 3] 

स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण 

कार्यो के कारण स्कूल न 
वर्ष:- 



। 3 

| 

। 

१४५४७४४४७४७४७४४७छ७ 25८72 %ऋ 0 क  छ ्स्स्ड्डिडेडडस 
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मजदूरी के कारण स्कूल न जा पाने वाले सारणी:-६6.5 ) बेत्ओ लग 
बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:- 2003-04 

छोटे भाई-बहिनों की देखभाल के कारण 
स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे | 
वर्ष:-2 0 03-04 

सारणी:-(6.6 ) 

क् [अन्य कारणों से स्कूल न जा पाने वाले 
बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04 

भाई-बहिनों की देखभाल में लगे बच्चों 
(हेतु शिक्षा व्यवस्था 
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